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 मिट्टी  के  तेल  की  कथित  कमी

 fat स०  Ato  बनों  नियम  १९७  के  अधीन  मैं  खान  ईधन  मंत्री  का  ध्यान

 अविलम्बनीय लोक-महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कौर  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  वह  इस  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें

 तथा  ग्रन्थ  स्थानों  में  मिट्टी  के  तेल  की  कथित  सट्टों  बाज़ी  तथा

 बाज़ारीਂ

 we  इंधन  मंत्रालय में  उपमंत्री
 :

 सरकार  ने  दिल्‍ली  में  मिट्टी

 के  तेल  की  कमी  की  शिकायतों  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  को  देखा  होगा  ।

 नगर  के  मुख्य  feat  में  पर्याप्त  भांडार  है  कौर  सच  यह  है
 कि

 सामान्य  स्थिति  से  fas  है
 ।

 में
 समझता

 हूं  कि  दिल्‍ली  में  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  के  लिये  कोई  कमी  नहीं  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित

 समाचारों  की  स्थिति  अंशतः  इसलिए  है  कि  कम्पनियों  को  जनता  को  संभरण  की  क्षमता  में  इसलिये

 कमी  करनी  पड़ी  है  कि  उन्हें  प्रतिरक्षा  के  लिये  To  टी०  Who  का  भांडार  बनाना  है  तथा  सट्टेबाजी

 के  लिए  कुछ  लोगों  ने  इसको  इकट्ठा  कर  लिया  है  तथा  इसलिये  कि  कुछ  समाज  विरोधी

 वितरकों  द्वारा  अधिक  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  करना  है  ।  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  का  एक  कारण  यह

 भी  है  कि  दिल्‍ली  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  बिक्री  कर  की  दरों  में  है  ।  जबकि  दिल्‍ली  से  इस  प  कोई

 बिक्री  कर  नहीं  है  उत्तर  प्रदेश  में  ७  प्रतिशत  बिक्री  कर  है  ।  इसलिए  कुछ  लोग  दिल्‍ली  में  मिट्टी  का

 तेल  उत्तर  प्रदेश  ले  जाते  हैं  ।  श्री  दिल्ली  के  मुख्य  आ्रायुक्त  ने  संघ  क्षेत्र  से  बाहर  मिट्टी  के  तेल  को  ले

 जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  बार्डर  जारी  कर  दिया  है
 ।

 ऐसा  विचार  है  कि  मिट्टी  के  तेल  की  सट्टे

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 १८८३
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 रैपर  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  झोर  ६  LER

 ध्यान  दिलाना

 बाज़ी  को  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  से  मूल्य  लेने  को  घोषित  कर  दिया

 जाये  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  भ्र परा धी  वितरकों  को  पकड़ने  की  कार्यवाही  करेगी  प्रौर  कठोर  दण्ड  देगी ।

 अ्रतिरिक्त खुदरा  दुकानें  पर्याप्त  संख्या  में  खोलने  का  विचार  है  जिस  से  निर्धारित  मूल्य  पर  बोतलों

 में  मिट्टी  का  तेल  बिकेगा
 ।

 इस  व्यवस्था  से  उपभोक्ता  कंट्रोल  मूल्य  पर  अपनी  भ्रपेक्षित  मांग
 को

 पूरा कर  सकेंगे  ।

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  कम  होता  है  इसीलिए  इस  का  आयात  होता  है  ।  हम

 झायात  तो  कम  नहीं  कर  रहे  हैं  परन्तु  यदि  इस  की  खपत  कम  हो  जाये  तो  विदेशी  मुद्रा  बचाई  जा

 सकती  है  ।  मिट्टी  के  तेल  का  खाना  पकाने  के  लिए  इस्तेमाल  होता  है  ।  हमने  कोयले का  काफी

 बड़ा  भांडार  बना  लिया  थ  इस  से  जनता  खाना  पकाने  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  बजाय  कोयले  का

 कर  सकती  है  ।  जबकि  हम  ने  देश  की  मांग  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  भांडार  बना  लिया  है

 शर  इसको  कौर  बड़ा  बना  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  सरकार  की  जनता  से  है  कि  मिट्टी  का  तेल  उतना

 gt  इस्तेमाल  करें  जितना  कि  नितांत  झ्रावश्यक  हो  |

 उत्तर  बिहार  ate  उड़ीसा  के  कुछ  भागों  में  भी  मिट्टी  तेल  की  कमी  के  समाचार

 मिले  हैं  ।  यह  कमी  इसलिए  हुई  है  क्योंकि  रेलवे  पर  प्रतिरक्षा  सामानों  का  आवागमन  हो  रहा  है  ।

 स्थिति  का  aa  हल  निकाल  लिया  गया  है  alt  इन  क्षेत्रों  में  भी  स्थिति  सुधर  गई  है  ।

 स०  पो ०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  बताया  गया  है  कि  मिट्टी  के  तेल  की  जो

 बोतल  दिल्‍ली  में  २८  नये  पैसे  में  बिक  रही  थी  वह  ५६  नये  पसे  में  बिक  रही  है
 ?

 fort  हजरनवीस  :  ऐसे  समाचार  हैं  कार्यवाही  की  जायेगी  कि  मिट्टी  का  तेल  कंट्रोल

 मूल्य  पर  मिलता रहे  ।

 श्री  यशपाल सिंह  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  गया  है  कि  पंजाब  गवर्नमेंट  ने  अमृतसर

 के  एक  व्यापारी  को  पन्द्रह  दिन  की  सजा  दी  है  जोकि  दुगुने  दाम  पर  मिट्टी  का  तेल  बेच  रहा  था  ।

 दिल्‍ली  में  भी  दुगुने  दाम  पर  मिट्टी  का  तेल  बिक  रहा  है  तो  क्या  यहां  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  डिफेन्स

 arn  इंडिया  ऐक्ट  के  मातहत  कार्रवाई  की  जायेगी
 ?

 att  हजर  नवीस  :  उन  के  खिलाफ  जरूर  कार्रवाई  की  जायेगी  ।

 श्री  बागड़ी  :  यहां  पर  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत  जो  २८  न  पृ०  थी  वह  ५६  न०  Fo
 तक  बढ़ी

 ।

 इस  दौरान  में  उन  ब्लैंक  मार्केटिद्मर्स  के  खिलाफ  गवर्नमेंट  को  स्टेप  लेना  चाहिये  था  जिन्हों  ने  aa

 की  कीमत  बढ़ाई  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  gear  चाहूंगा  कि  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  कोई  कदम  उठाया

 गंया  है  या  नहीं  इस  कानन  की  तहत  दिल्‍ली  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  या  नहीं  ।  भ्रमर  नहीं

 तो  इस  की  क्या  वजह  है  उन  को  गिरफ्तार  क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 श्री  हु जर नवीस  भ्रमर  इस  के  बारे  में  किसी  जगह  शिकायत  की  गई  होगी  तो  जरूर  उस  की

 तहकीकात की  गई  होगी

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 की  गई  है
 या

 नहीं

 ?

 मूल  wie में
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 wear  महोदय  :  सवाल  यह  है  कि  क्या  गवर्नमेंट  के  पास  कोई  इत्तला  है  कि  इस  जुर्म  में  किसी

 के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  की  गई  या  किसी  को  गिरफ्तार  किया  गया  है
 |

 श्री  हज़र नवीस  :  नगर  कहीं  पर  कानून  के  खिलाफ  काम  किया  गया  है  तो  उस  के  बारे  में
 रिपोर्ट  की  जानी  चाहिये

 शायद  महोदय  जब  माननीय  सदस्य  सवाल  साफ  तौर  पर  करते  हैं  तो  उस  जवाब  को  भी

 उसी  के  aaa  होना  चाहिये  ।  सवाल  यह  है  कि  किसी  के  बरखिलाफ  कोई  कार्रवाई  तक  की

 गई  है  या  नहीं  ।

 खान  शर  ईंधन  मंत्री  Fo  दे०  मालवीय )  अध्यक्ष  पिछले  दो  तीन  दिनों  में

 यह  मालूम  हुए  है  कि  जगह  जगह  लोग  महंगा  मिट्टी  का  तेल  बेच  रहे  हैं  इस  की  बड़ी  सख्त

 डिमान्ड  हो  गई  है  ।  जब  दिल्‍ली  के  चीफ  कमिश्नर  से  इस  मामले  में  तहकीकात  की
 गई  तो  मालूम

 हुआ  कि  कुछ  stad  ate  डिस्ट्रिब्यूटसे  महंगा  तेल  बेंच  रहे  हैं  ।  उनके  खिलाफ  तहकीकात हो  रही

 है  att  मूझे  उम्मीद  है  उन  में  से  दो  चार  जरूर  पकड़ें  जायेंगे  तीन  चार  दिनों  में  ।  में  हाउस  को

 यकीन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जैसे  ही  हमारे  पास  सबूत  उन  लोगों के  खिलाफ  बहुत  सख्त

 कार्रवाई की  जायेंगी  ।

 थी  रघुनाथ सिह  :  कल  अखबार  में  एक  पिक्चर  छपी  हैं  जिस  से  मालूम  होता  था  कि  एक

 एक  दुकान  के  सामने  १००,  १००  शझ्रादमियों  की  भीड़  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तेल  की

 शार्टेज  है  या  कम  तेल  सप्लाई  हो  रहा  है  ।  कया  श्राप  की  तरफ  से  पूरा  तेल  दिया  गया  है
 ?

 श्री  क्र  दे०  मालवीय  :  जेसा  बयान  में  कहा  गया  है  श्राम  तौर  पर  तेल की  शार्ज

 बिल्कुल नहीं  श्राम  तौर  पर  जितना  तेल  रोज  रहा  करता  है  दिल्‍ली  उससे  ज्यादा

 स्टाक  लेकिन  चंकी  महीने  का  पहला  हफ़्ता  एश  लोगों  के  पास  पैसा  ज्यादा है  इस

 लिये  वे  स्टाक  करना  चाहते  हैं  कौर  ज्यादा  से  ज्यादा  तेल  प्रपने  पास  रखना  चाहते  में

 जनता  से  कपिल  करना  चाहता  हूं  कि  वह  ऐसा  न  ज्यादा  तेल  घर  में  रखने से

 कोई  फायदा  नहीं  है  ।  उस  पर  फारेन  एक्सचेंज  भी  खर्चें  किया  जाता  इसलिये  अगर

 ज्यादा  मांगेंगे  तो  हम  दे  नहीं  सकेंगे  शरर  उनको  तकलीफ  होगी  age  कल  की  हालत

 में  ।

 दूसरी  बात  यह  भी  सही  है  कि  जब  ज्यादा  मांग  हो  गई  तो.जो  डील सं  हैं  उन्होंने

 भी  मुनाफाखोरी  शुरू
 की

 ।  इसके बारे  में  तहकीकात  हो  रही  है  प्रौढ़  में  aaa  हूं

 जो  लोग  इस  तरह  की  मुनाफाखोरी  कर  रहे हैं  उनके  खिलाफ  जेसे  ही  सुबूत  मिल  उन

 पर  मुकदमे  चलाये  जायेंगे  झर  बहुत  सख्त  कार्रवाई  की  जायेगी  ।

 att  धी नारायण  दास  कुछ  समय  पहलें  माननीय  मंत्री  ने  यह  वक्तव्य

 दिया  था  कि  निकट  भविष्य  में  इसकी  कोई  कमी  नहीं  रह  जायेगी  ।  में  चाहता

 हूं  कि  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  इस  वस्तु
 की

 विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 कोई  कमी

 far we  इत  मंत्री  के०  दे०  :  में  समझता  हूं  कि  सबसे

 उत्पादक  कार्यवाही  यह  होगी  कि  सभी  सदस्य  जनता  से  अपील  करें  कि  जितना  संभव हों  सके

 उतना  मिटटी  का  तेल  कम  इस्तेमाल  करें  जिससे  वितरकों  तथा  -  सैत्समैनों के  पास  भीड़भाड़

 मूल  अंग्रेजी  में



 १८८३  सभा  पटल  पर  रख  गप  पत्र  ६  BERR

 [aft  के०  go

 दूसरे  में  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  भांडार  हैं  प्रौढ़  हम  पुरा  प्रयत्न  कर

 रह्हैं कि वितरकों fe  वितरकों  के  पास  उसे  शीघ्रता  स ेपहुंचा दें  ।

 पडा०  लक्ष्मी मल्ल  में  समझता  हूं
 कि

 मूत्य  कुछ  समय  से  बढ़

 बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 मूल्यों  को  बढ़ने से  रोकने  के  लिए  हमने  विशेष  दल  बनाये  हैं
 ?

 पत्नी  के
 ०

 दे०  मालवीय  :
 मूल्य  नहीं  बढ़  रहेथे  ।  तीन  अथवा  चार  दिन  पहलें

 ही  मिट्टी  के  तेल  की  बोतल  ¥),  ort  में  बिक  रही  थी  ।  ware  ही  जिस  वितरक  ने

 चाहा  शरीक  लाभ  कमानें  के  लिए  मूल्य  बढ़ा  जब  लोग  स्वयं  शरीक  मूल्य  पर  कोई

 चीज  खरीदना चाहें  तो  हम  क्या  कर  सकते

 श्री हरि  विष्णु  कामत  )  क्या  माननीय  मंत्री  इस  स्थिति  में  हैं  कि

 निश्चित रूप  से  क्या  स्पष्टतया  बतायें  कि  जनसाधारण  के  द्वारा  काम  में  लाई  जानें  वाली

 इस  वस्तु  के  इस  प्रकार  बेचने
 के

 मामलों
 को  कठोरता  से  रोका  जाये

 ?

 fat  ह ०  दे०  मालवीय  :  सरकार  यह  जानने  का  प्रयत्न
 करेगी

 कि
 मिट्टी

 के  तेल

 की  बिक्री  निश्चित  ser  पर  हो  तथा  जो  नियमों  तथा  '  कानूनों  का  उल्लंघन  करते

 हैं  उनको  कठोर  दण्ड  दिया  जाये
 ।

 कया  दिल्ली  प्रशासन  को  ऐसा  निर्देश श्री  नवल  प्रभाकर

 दिया  गया  है  कि  ag  ऐसी  दुकानों  पर  जहां
 कि

 मिट्टी  का  तेल  मिलता  उसके  दाम  की

 सुची  लटकाएं
 ?

 श्री  Fo  दे०  मालवीय  :  जी  इसका  फैसला  हो  गया  है  wat  कल  में  ही  यह

 सूची  वहां  टांग  दी  कौर  जनता  से  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वह  दाम  देख
 कर

 ही

 तेल  लेगी  ak  जो  दाम  है  उससे  ज्यादा  नहीं  देगी  ।

 सरकार  समाचार fet  शिवाजी  राव  दैनिक  देशभर  )  ~

 मिला  है  कि  किसी  मंत्री  के  पसंद  ated  १४  टीन  मिट्टी  का  तेल  के
 लिए

 गए  थे  कौर  उनको  मिट्टी  के  तेल  के  बगैर  लौटना

 tsi  के०  दे०  मालवीय  :  मेंने  वह  समाचार  पढ़ा  है  मुझे  भी  उससे  ज्यादा

 नहीं
 RE

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 खाद्य  अपमिश्रण  संशोधन )
 नियम

 स्वास्थ्य  मंत्री  (30  getter  में  खाद्य  अपमिश्रण रोक

 १£४५४  की  धारा  २३  की  उप-धारा  (२)  के  अर्न्तगत  दिनांक  २४  १€  ६२  की

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४५६४  में  प्रकाशित खाद्य  wife  रोक

 १९६२  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं
 ।  (qeaatera में  रखी गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  दौ ०  ६२४५४/६२]  ।
 नागाਂ

 मूल  अंग्रेजी  में



 १५  श्रग्रहायन  १८८४  सभापटल पर  रखें  गयें  पत्र

 संविधान के  wage  २५  के  झाड़न  प्र घि सूचना

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  में  श्री  दातार  की  ae सै

 संविधान के  ade  aE  के  खंड  (३)  के  झन्तगंत  दिनांक २६  नवम्बर  १६६२  को

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  मार  RYRY  की  एक  जिसमें उक्त  म्रनृच्छेद  के  खंड

 )  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किये  गये  दिनांक  ३०  282 B ATee के  आदेश

 संख्या  जी०  एस०  कार  १४१८ के  संशोधन  प्रकाशित  किये  गये  सभा  पटल  पर  रखती

 द्

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  ६२६/६२  ॥]

 समद्र  सीमाशुल्क  झ्र धि नियम  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  नमक  अधिनियम  के

 सुच

 मंत्रालय में  उपमंत्री  ao  रा०  में  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 शक-एक

 en

 सभा  पटल पर  रखता

 समुद्र  सीमाशुल्क  भ्र धि नियम  १८७८  की  धारा  की  उप-घारा

 (४)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  २४  १९६२  की  जी०  एस०  कार

 सख्या  Rus |

 समद्र  सीमा शल्क  १८७८  की  घारा  रख  की  उप-धार

 (४)  arr  केन्द्रीय  तथा  नमक  2EVS  की  धारा

 ३८  के  अन्तगेंत  सीमा शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  निर्यात

 )  rego F में  कुछ  we  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 २४  १९६२  की  जी०  एस०  झालर  संख्या  QUSX I I

 [gecntetar  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या
 टी  ०  ६२७/६२]  ।

 डाकघर  बचत  प्रमाणपत्र  नियमों  तथा  लोक  ऋण  नियमों  में  संशोधन

 fat  ब०  राठ  भगत  श्रीमती  तारकेइवरी  सिन्हा की  az  निम्नलिखित

 थ्रो  की  प्रति  सभा  पटल पर  रखता  हूं

 (१)  सरकारी  बचत  प्रमाण-पत्र  FEE  की  धारा  १२ की  उपधारा

 (३)  के  अर्न्तगत  डाक-घर  बचत  प्रमाण-पत्र  Rego FH में  कुछ

 संदोघधत्त  करने  वाली  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्ों  की  एक-एक

 दिनांक  १  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १४४५८ |

 VvER | दिनांक  १  ERR  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या

 दिनांक  २१  १९६२  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  1१५६०

 (२)  लोक  ऋण  १६४४  की  धारी  २८  की  उप-मार्श  (३)
 के

 भ्रस्तर्गेत  दिनांक  १०  १९६२  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  कार

 १५०६
 में

 प्रकाशित
 लोक  ऋण  संशोधन  )  TEER  की  एक

 प्रति
 ।

 प्रिस्तकालय में
 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  ६२५८/६२  ]  कौर  टी०

 ze/<  २)
 ?

 rte ane  क  ey  ee  ee  a

 अंग्रेजी  में



 Ico  ६  PERR

 राज्य  सभा  से  संदेश

 मुझे  सभा  यह  बताना  हैकि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  निम्नलिखित

 संदेश  मिले  a—

 (१)  लोक  सभा  द्वारा  २६  १९६२  को  पारित  गोदाम  निगम

 १९६२  को  राज्य  सभा  वि ने अपनी  ३  १९६२ की  बैठक में  बिना

 किसी
 संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 (२)  इस  संदेश
 के  साथ  उन्होंने राज्य  सभा  द्वारा

 ४  Pegs  की  प्यार  बैठक

 में  परित  किए गए  पूर्वी  पंजाब  झ्रायुरवेंदिक  तथा  यूनानी  चिकित्सक

 FRR  की  प्रती  संलग्न  की

 कय ए  पका

 पूर्वी  पंजाब  वैद्य  झर  हकीम  संशोधन  )  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  सभा  पटल  पर  TAT  गया

 में  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  पूर्वी  पंजाब  श्रायुरवेदिक  तथा  यूनानी
 चिकित्सक  १९६२  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 कथित  जासूस  की  गिरफ्तारी

 मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 मैंने  हाल  में  ही  बुधबीर  सिंह  की  गिरफ्तारी

 के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  था  तथा  माननीय  सदस्यों  ने  जानकारी  मांगी  थी  ।

 २८  १६६२  को  गोहाटी  पुलिस  ने  गांव  नेपाल  के  स्वर्गीय

 रतन बीर  सिंह  के  पुत्र  बुधवीरसिंहू  को  गिरफ्तार  किया  था  क्योंकि  उनके  पास
 दो

 कमरे  थे

 झर  वह  heal  गोहाटी  में  संदेहास्पद  परिस्थितियों  में  घूम  रहे  थे  ।  उसको  गोहाटी

 थाने  में  लाया  उससे  पूछताछ  की  गई  थी  ।  वह  Rho  से  कालिम्पोंग में  हि  परिवार  के

 साथ  रह  रहा  था  ।  वह  २६  अक्तूबर  को  इम्फाल  होता  हुआ  गोहाटी  wk  उसके  साथ

 उसका  नौकर  था  उसने  यह  स्वीकार  किया कि  उसने  इम्फाल  ate  गोह
 टी

 में  कुछ  फोटो

 उतारे  हैं
 ।  २८  १९६२  को  उसकी  गिरफ्तारी के  बाद  उस  होटल की  तलाशी  ली  गई

 जिसमें वह  रहता  था  परन्तु  वहां  पर  कोई  ऐसी  वैसी  चीज  नहीं  मिली  ।  २९  भ्रक्तूबर को  उसको  उसके

 नौकर  के  साथ  सब
 डिवीजनल  गोहाटी  के  सामने  पेश  किया  गया  ।  उन्होंने

 PERR  को  उनको  जेल  भेज  देने  के  ea  दे  दिए  ।  गोहाटी के  एक  वकील  के  द्वारा  २३०

 १६६२
 को  उनकी  जमानत  की  फर्जी  दी  गई  कौर  एडीशनल  डिस्ट्रिकट  मजिस्ट्रेट  ने  दोनों

 की  Yoo,

 Yoo  रुपये  की  जानें  ले  ली  ।

 कालिम्पोंग  पुलिस  से  प्राप्त  रिपोर्टों  से  मालूम  होता  है
 कि

 बुध वीरसिंह  अथवा  उसके

 नौकर के  विरुद्ध  कोई  बात  नहीं  है  ।  बुधवार  सिंह  ने  गोहाटी  पुलिस  को
 जो  वक्तव्य  दिया  है

 reno
 बह  भी

 स्थानीय  जाँच  से  ठीक  निकला  है
 ।

 पकड़े  गये  कमरों  में  उतरी
 हुई

 फिल्में  साफ  करने
 नि  ——

 मूल  अंग्रेजी
 में



 २५  १८८४  )  श्रमजीवी  पत्रकार  )  विधायक  १८८९

 पर  मालूम ज  fe  बुधवार  fag  अथवा  उसके  नौकर  किसी  जासूसी
 में  नहीं  परन्तु  फिर

 भी
 मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।

 हरि  विष्य कामत च्ब्क कामत  )  :  कया  यह  सच  हैं  कि  जब  मजिस्ट्रेट  ने  जमानत

 ली  थी  उस  समय  पुलिस  ने  उसका  बड़ा  विरोध  किया  था

 ।

 परन्तु  फिर  भी  जमानत  मंजूर  की
 गई  तथा  तभी  से  वह  व्यक्ति  गायब  कया  उसको  पुनः  गिरफ्तार कर  लिया  गया

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  जब  उसके  खिलाफ  कुछ  नहीं  मिला
 तो

 कोई  कार्यवाही  क्यों  की

 जानी  चाहिये
 ?

 वह  गायब  नहीं  है  ।  वह  उपलब्ध  है
 ।

 श्रमजीवी  पत्रकार  aT  विधायक--जारी

 रिया  महोदय  :  wa  सदन  ५  १९६२  को  श्री  पट्टाभिरमन  द्वारा  प्रस्तुत

 निम्न  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  झर  विविध  उपबन्ध  PERK  कौर

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  दरों  का  १९५८  में
 थ

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  144.0

 श्री  क०  Ho  मोरे  )
 घारा  ६  (7)  में  तीन  anne  व्यक्तियों की  नियुक्ति

 की  संकेत  किया  गया  जिनमें  से  एक  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  का
 वर्तमान

 या  मूतप्रुव  न्यायाघीश  होगा  ।  एक  की  बजाय  तीन  व्यक्ति  रखने  से  मामलों  के  निपटारे  में

 विलम्ब  होगा  ai  इस  से  एक  प्रकार  करे  प्राचीन  हानि  भी  होगी
 ।

 आपातकाल  को  देखते

 हुए  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  किन्तु  मुझे  हर्ष  है  कि  उन  तीन  व्यक्तियों  में  से  एक  उच्चतम

 न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  होगा  ।  मैं  इस  बात  के  लिए  सरकार
 को  बधाई  देता

 हू  ।

 जहां  तक  उपदान  का  सम्बन्ध  है  यह  प्रतिबन्ध  उस  पत्रकार  के  लिए  बहुत  सरत है  जिसने

 अन्तःकरण  के  पर  स्वेच्छा  से  सेवा  से  त्यागपत्र  दे  दिया  हो
 ।
 मैं  सरकार  से

 करता  हूं  कि  इस  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  जाये  ।

 सामान्य  रूप  से  मैं  विधेयक  को  बहुत  लाभदायक  समझता  हूं  यह  समाजवाद  की

 झोर एक  कदम  है  इसलिए  में  इस  का  समर्थन  करता  हूं  सरकार  को  बधाई  देता हुं
 ।

 )  :  मुझे  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  बधाई  देने  में

 कोई  संकोच  नहीं  है  किन्तु  में  समझता  हूं  कि  सरकारी  सेवा  में  काम  करने  वाले  पत्रकारों के

 प्रति  विभेद  कर  के  सरकार  ने  एक  जातीयता  की  भावना  पैदा  कर  दी  है  ।  सरकार  को

 पत्रकारों  को  उन  रियायतों  से  वंचित  नहीं  रखना  चाहिये  जो  aa  पत्रकारों  को  दी  गई  हैं  ।

 कम  से  कम  न्यूनतम  मजूरी  के  मामले  में  सरकारी  पत्रकारों  को  वही  सुविधा  मिलनी  चाहिये  |

 बहुत  खेद
 की

 बात  होगी  यदि  सरकार  छोटे  पत्रकारों  को  कुछ  संरक्षण  नहीं  देती  ।

 अब  भी  उन्हें  सरकारी  विज्ञापन  नहीं  मिल  र  ।  छोटे  समाचारपत्रों को  विज्ञापन  शादी  देकर  उनकी

 रक्षा  की  जानी  चाहिये
 ।

 अन्यथा  यदि  उन  पत्रों
 को

 अपने  पत्रकारों
 को  बढ़ी  हुई  दरों  के

 अनुसार

 मूल  ah  में
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 भुगतान  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जायेगा  तो  वे  बन्द  हो  जायेंगे  ate  बहुत  से  पत्रकार

 बेरोज़गार हो  जायेंगे  ।

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के
 भ्र ति रिक्त  समाचारपत्रों में  प्रबन्धक  वर्ग  भी  होता  R  1  उनके

 वेतन  भी  बाप  को  बढ़ाने  नहीं  तो  ग्र समानता  बनी  रहेगी  ae  उन  में  संतोष  फैलेगा

 छोटे  पत्रों  का  खास  तौर  पर  ख्याल  रखना  चाहिये  ।

 मुझे  भय  है  कि  ग्रन्त:'करण संबंधी  का  दुरुपयोग  विशेषकर  क्योंकि  हम

 एक  राजनीतिक  दुनिया  में  रह  रहे  हैं  ।  कुछ  संघ  राजनीतिक  दलों  से  प्रभावित  होंगे  ate

 वे
 पत्रकारों  को  राजनीतिक  शभ्राघारों  पर  त्याग-पत्र  देने  के  लिए  बाध्य  करेंगे  ।  इससे  पत्रकारों का  ही

 नुक्सान  होगा
 ।

 इस  बात  का  कोई  संरक्षण  होना  चाहिये  कि  भ्रन्त:करण  खंड  का  समाचारपत्र  दुरुपयोग

 सामान्य  रूप  से  मैँ  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  किन्तु  मैं  छोटे  समाचारपत्रों  की  कठिनाइयों

 की
 झोर  विशेष  रूप  से  ध्यान  प्रभावित  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  Fo  Fo  वर्मा
 )

 :  माननीय  अध्यक्ष  जो  विधेयक  इस  माननीय  सदन

 के  सम्मुख  प्रस्तुत  मैं  उस  का  स्वागत  करता  परन्तु  उस  में  जी  कमियां  उन  की  कौर

 मैं  श्राप  का  ध्यान  करना  चाहुंगा  ।

 मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  किसी  भी  राष्ट्र  के  निर्माण  में  पत्रकारों  का  एक

 विद्वेष  स्थान  होता  है  ।  समाज  के  राय  ५  की  तरह  हमारी  पत्रकार-श्रेणी  की  तरफ़ भी  हमारे

 राष्ट्र  का  विद्वेष  ध्यान  होना  चाहिए
 ।

 उन
 की

 कल्याण  शौर  रोज़गार  की

 सुरक्षा  wile  सब  बातों  की  व्यवस्था  करना  राष्ट्र  का  ही  दायित्व है  ।  लेकिन मुझे  खेद  के  साथ

 कहना  पड़ता  है
 कि

 हमारे  देश
 को

 स्वतंत्र  हुए  इतने  वर्ष  हो  लेकिन  wt  तक  पत्रकारों  की

 समस्या  ठीक  तौर  से  हल  नहीं  हुई  है  प्रौढ़  कोई  न  कोई  ऐसी  उलझन  बीच  में  ग्रा  जाती

 जिस  का  परिणाम
 यह  होता  है  कि  मगर  हम  कोई  व्यवस्था  सोचते  भी  तो  हम  को  उसे

 फिर
 से

 देखना  पड़ता  है  प्रौढ़  उस  में  बार-बार  संशोधन  लाने  की  श्रावद्यकता  होती  है  ।

 ait  थोड़े  दिन  हुए  कि  एक  प्रैस  कमीशन  स्थापित  gat  जिस  को  पत्रकारों के  बारे

 में  बहुत  सी  समस्याओं को  हल  करने  के  विषय  में  प्रगति  रिपोर्टे  देने  के  लिए  कहां  गया  था
 ॥

 उस  के  सामने  इस  सम्बन्ध  में  सारी  बातें  रखी  गई  थीं  ae  कुछ  सुझाव  उस  ने
 जिन  के  अनुसार

 हम  ने  PEAY  ate  १९४८  में  यहां  पर  विधेयक  रखे  र  उन  को  पारित  भी  किया  ।  लेकिन

 सुप्रीम  कोर्ट  के  कुछ  फ़सले  ऐसे  जिन  से  हमारी  उस  व्यवस्था  में  कुछ  उथल-पुथल  हुई

 are  हमें  उस  पर  फिर  से  विचार  करना  पड़ा  |

 ग्रेजुएट  की  जो  समस्या  उस  पर  भी  सुप्रीम  चोटें  के  कुछ  फैसले  हुए  हैं
 we

 उन

 फ़ैसलों  के
 बाद  मालिक  लोग  कौर  इन  तीनों  श्रेणियों  की  एक  बैठक

 लेकिन

 उस  में  यह  मसला  हल  नहीं  हुमा  ।  दूसरी  बैठक  में  भी  मसला  हल  नहीं  लेकिन  दो  एक

 उसूल  तय  जिन  के  अनुसार  यह  विधेयक  लाया  गया  है
 ।  जो

 मसला  तय  नहीं  हो  मैं

 समझता  हूं  कि  उस  में  हमारी  सरकार  ने  एक  बीच  का  रास्ता  श्ररुत्यार  किया  है  ।  जहां  तक

 देने  का  प्रदर  यह  तो  बहुत  साफ़  है
 कि

 प्र चु एटी  बतौर  पुरस्कार  इनाम  के
 तौर  समझी

 जाती  है  att  मेरी  समझ  में  यह  तो  श्रावइयक है
 सम्बद्ध  पत्रकार  की

 कुछ
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 सेवायें  होनी  जिन  के  लिए  कि  हमें
 उस

 को पुरस्कार  देना  यह  नहीं  है  कि  उस

 की  कोई  भी  सेवा  न  सर्विस  में  उस  के  कुब  भी  दिन
 न

 गुजरे  हों  कौर  हम  पुरस्कार देने

 के  लिए  बाध्य  हों  ।  यह  कोई  न्यायसंगत  बात  नहीं  होगी
 ।

 उस  के  बाद  यह  मसला  भ्राता  है  कि  जो  पत्रकार  यह  देखते  हैं  कि  जहां  पर  वे  सेवा कर  रहे

 झपने  विचारों के  प्राकार  अपनी  विचार-धारा के  वे  वहां  के  मालिक  की  नीति  के  अनुसार

 ara  नहीं  कर  सकते  तो  उन्हें  उस  सर्विस  को  छोड़ना  पड़ता  है
 ।

 विधेयक  में  यह  चीज़  रखी  गई  है  कि  कम-प्रज्-कम  तीन  साल  की  सेवा  नगर  हो  तब  2०५

 बला को  एप्लाई  करके  कौर  इसको  देख  करके  कि  कांफ्रेंस  की  बिना  पर  ही  इस  पत्रकार  ने  उस

 सेवा को  छोड़ा  उसको  तय  दी  जा  सकती  उसूलन  तोਂ  यह  बात  ठीक  जब  कोई  भी  किसी

 को  art  सेवायें  करता  तब  उसे  देखभाल  लेना  चाहिये  कि  aa  वह  प्रगति  विचारधारा

 के  अनुसार वहीं वहां  की  सेवा  कर  सकता  है  या  नहीं  कर  सकता  है  दौर  प्रण  वह  छानबीन  करके  प्रौढ़

 समझ  बूझ  कर  वहां  पर  सेवा  करने  के  लिये  राज़ी  होता  है  तो  फिर  उसको  कुछ
 न

 कुछ  दिन  तो  वहां

 की  सेवा  करनी  ही  चाहिये  ।  ऐसी  हालत  में  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 जो

 तीन  ae
 की

 कंद  लगाई  गई

 यह  भ्रनुचित  नहीं  लगाई  गई  है  ।  लेकिन  इसी  के  साथ  साथ  मैं  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो

 मालिक  मगर  उसका  विचार  बदलता  जो  उसकी  नीति  उस  नीति  में  वह  परिवर्तन करता  है

 यह  बात  मालिक  की  तरफसे  ही  की  जाती  है  तो  फ़िर  उस  हालत  में  यह  कहां  तक  वाजिब  होगा

 कि  उस  पर  यह  शर्त  लगाई  जाये  कि  तीन  बरस  की  उसकी  सेवा  होगी  तभी  ast  गुलाटी  दी

 इनाम  दिया  वर्ना  नहीं  दी  जाएगी ।  मैं  समझता  हुं  कि  पत्रकारों  के  लिए  यह  न्याय

 संगत  नहीं  होगा  ।  जिस  समय  उसने  |  सेवायें  alee  की  उस  समय  जो  उस  पत्र  की  नीति  थी

 उसकी  जानकारी  उसने  हासिल  कर  ली  थी  ate  उसकी  विचारधारा  से  वह  मेल  खाती  थी  इसी

 वजह  से  उसने  शीरानी  सेवायें  वहां  पर  भ्रमण  की  थीं  लेकिन  उसके  बाद  यदि  उस  नीति  में  तबदीली

 आती  है  या  परिवर्तन  ara  है  जिसके  लिए  वह  कतई  जिम्मेदार नहीं  तो  फिर  जब  उसे  छोड़ना

 पड़ता  तो  उसको  कांशेंस  क्लास  के  मुताबिक  जो  कुछ  मिलना  वह  क्यों  नहीं  मिले  ।  एक  ने

 एक  व्यवस्था  वहां  पर  बनाई  थी  प्रौढ़  उसको  मज़ार  होकर  दूसरे  की  गलती  की  जह  से  are  हटना

 पड़ता  हैं  ख्वामर्वाह  के  लिये  हटना  पड़ता  है  तो  उसको  ग्रेटर  टी  उस  हालत  में  बिना  इस  शर्ते

 के  कि  उसकी  सेवा  कितने  बरस  की  है  श्र  कितने  बरस  की  नहीं  मिलनी  चाहिये  यह  चीज

 हो  जानी  चाहिये  ।

 यह  भी  में  चाहता  हं  कि  हमारे  पत्रकार  जो  इनके  लिए  जो  व्यवस्था  की  गई  है  ee

 अघ्यक्ष  ages  :  पहली  घंटी  बजने  के  बाद  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  रफ्तार  तेज़  कर  दी  थी  ।

 अब  फिर  वह  ढीले  हो  गये  हैं  ।
 में  दूसरी  घंटी  बजाने  वाला  हूं  ।

 थी  fo  की  वर्मा  :  मझे  बतला  दीजिये  कि  कितने  शौर  मिनट  मैं  बोल  सकेगा ?

 महोदय  एक  मिनट  aa  लीजिये  ।

 शरीक ०  Fo  हमारे  पत्रकारों  के  लिए  जो  ait  तक  व्यवस्था  की  गई
 इसमे  में  o शौर कमी  पाता  हूं

 ।
 जहां  तक  प्रंग्रेजी  का  सम्बन्ध  है  कौर  साथ  ही  साथ  हिन्दुस्तानी  जुबान

 में  जो  अखबार  निकलते  उनका  सम्बन्ध  उन  दोनों  के  पत्रकारों  में  काफी  फर्क  उन  दोनों  में  जो

 घेतन  मिलते  हैं  जो  सुविधायें  मिलती  वे  एक  समान  नहीं  मिलती  हैं  कौर  इतना  ही  नहीं  बल्कि

 उसमें  काफी
 मैं  समझता  हूं  कि

 यह
 भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  धौर  जो  भ्रंग्रेजी  पत्रकारों

 को
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 कुं
 कठ

 मिलता  है  वही  हिन्दी  या  कौर  हमारी  जो  हिन्दुस्तान  की  भाषायें  उनके  पत्रकारों  को  भी  सिलना

 इनमें  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  सरोजिनी  महिषी  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पुर्व  देश  के

 छात्रों  ने  लोकमत  के  निर्माण  में  महत्वपूर्ण  काम  किया  था  |
 वे  नव-भारत के  निर्माण  में  भी

 पूर्ण  सहयोग  दे  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  वह  तभी  संभव  हो  सकता  है  जब  कि  उन  समाचारपत्रों  में  काम  करने

 ara  व्यक्तियों  के  साथ  wear  बरताव  किया  जाये  ।

 चूंकि  एक्सप्रेस  न्यूज  पेपर्स  लिन  बनाम  भारत  संघ  के  मकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  धारा

 ५(१)  (*)  (3)  को
 संविधान  के  शक्ति  घोषित  कर  दिया  इसलिए  १९४८  के  af

 नियम  को  संशोधित  करना  पड़  रहा  है  ।

 विधेयक  के  खंड  ३  में  तीन  साल  से  प्रतीक  सेवा  वाले  पत्रकारों  को  प्रतीक  सुविधायें  देने  का

 उपबन्ध  किया  गया  है  इसलिए  इस  खण्ड  का  स्वागत  परन्तु  जिन  संस्था  रों  में  सम्पादक

 श्रमजीवी  पत्रकार  सभी  गरीबी  कौर  कठिनाइयां  झेल  रहे  हैं  उनके  मामले  में  यह  पता  लगान

 aga  कठिन  है  कि  उन  उपबन्धों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।

 कश  करण  सर्वती  चह  महवर  है  पतवार  को  सालता
 एवं  विचार  स्वातन्त्र्य

 की  रक्षा  प्रवीण  की  जानी  चाहिये  |

 खंड  ४  के  ४  मजरी  बो  उसको  भेजे  गये  किसी  भी  दस्तावेज  अथवा  अभ्यावेदन  कों

 पेश  कर  सकता  परन्तु  केवल  वही  दस्तावेज  पेशा  किया  जाना  चाहिये  जो  गुप्त  प्रकार  का  नहीं  तथा

 जिससे  उस  मामले  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  1

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सरकारी  पत्रकारों  कौर  निजी  समवायों  में  काम  करने  वाले  पत्रकारों

 में  भेद  किया  है  कौर  सरकारी  पत्रकारों  के  साथ  सहानुभूति  प्रकट  की  है
 ।  A  समझती  हुं  कि

 सरकारी  कर्मचारियों की  सेवा  की  शत  airs  अच्छी  होती  हैं  श्र  उन्हें  अघिक  सुविधाएं

 होती  अतः  इनको  कम  करने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होना  बल्कि

 अन्य  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  सेवा  की  शर्ते  शर  सुविधाएं  उनके  बराबर  कर  देनी  चाहियें ।  में

 इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं
 ।

 श्री  वा०  प्र०  ज्योतिषी  अध्यक्ष  feared  के  संचालन  के  लिये

 कारिता  का  जो  महत्व  है  उससे  हम  श्राप  सब  हैं  ।  पत्रकारिता चौथी  स्टेट  है  जो  कि

 समाज  को  एस्टेट  करके  को  सही  स्वरूप  देती  है  ।  श्रमजीवी  पत्रकारिता  के  क्षेत्र

 में  काम  करने  पत्रकारिता के  प्रमख तम  हैं  ।  उनके  ऊपर  देश  की  जनता  को  शिक्षित  करने

 झर  संसार  का  जनमत  राष्ट्रीय  नीतियों  के  ग्रनुकूल  बनाने  का  भार  रहता  है  जो  कि  किसी  भी  देश

 में  महत्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  ।  इस  दृष्टि  से  में  जर्नलिस्ट्स  को  राष्ट्र  का  एक  महत्वपूर्ण  मानता

 हं  ।  एक  महत्वपूर्ण  को  सुविधा  देने  की  दृष्टि  उनकी  दिक्कतों  को  दूर  करने  के  खयाल  से  यह  जो

 बिल  इस  सदन  के  सामने  पेश  किया  गया  में  उसका  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं
 ।

 यह  सही  बात  है  कि  अच्छा  होता  मगर  यह  बिल  कुछ  पहले  कराया  होता
 |

 में  महसूस  करता

 हूं  कि  सभी  मित्रों  ने  इस  बात  की  मांग  की  है  कि  इस  बिल  को  सन्‌  reat  से  लागू  किया  में  महसूस

 करता  हूं  कि  डिप्टी  मिनिस्टर  ने  जो  वादा  पहले  किया  था  wae  उस  की  पूर्ति  उनको  करनी  चाहिये
 ।

 शासन  की  तरफ  से  जब  भी  कोई  वचन  दिया  जाय  तो  उस  वचन  की  ole  नितान्त  झ्रावश्यक  होती
 rd

 मूत  wast  में



 १४  १८८४  )
 श्रमजीवी  पत्रकार  विधान  यक  rez

 बेज  बोड़  में  दो  तीन  बाहर  के  आदमियों  को  नियुक्त  करने  का  निश्चय  किया  गया  मैं

 हूं  कि  वह  थोड़ी  उलझन  पैदा  कर  सकता  है
 |  उत्तम  होता  यदि  जैसा  पहले  प्रस्ताव  था  वैसा  ही

 जाता  अर्थात  दो  पत्रकारों  के
 दो

 एम्प्लायीज  के  प्रतिनिधि  तथा  एक  कौर  जिम्मेदार

 जो  कि  हाईकोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट
 जज

 की  हैसियत का
 निष्पक्ष

 तरीके  से
 विभिन्न

 veal  पर
 विचार

 करें  करता  फ  जला  देते  इस  तरह  का  वेज  बड़ें  होता  तो  ज्यादा  भ्रच्छा  होता |

 एक  कौर  बात  हमार  सामने  कराती  है  a  जिन्होंने  तीन  वर्ष  से  लेकर  दस  वर्ष  तक  सेवायें

 की  हैं  उनको  ग्रैम  एटी  देने  का  ver
 ।

 प्रति  वर्ष  की  सेवा  के  लिये  १४५  दिनों  के  वेतन  की  माप  से  साढे

 बारह  वर्ष  तक  का  वेतन  दिया  जा  सकता  है  इस  बिल  के
 ।

 इस  सम्बन्ध में  मेरा  यह  कहना

 हे  कि  किसी  भी  श्रादमो  ने
 तोस

 वर्ष  तक  सेवा  की  है  या  पच्चीस  वर्ष  से  ऊपर  तीस  वर्ष
 तक

 सेवा
 की

 है  तो  उसका  खयाल  जरूर  किया  जाना  चाहिये  ।  तीन  वर्ष  से  दस  वर्ष  तक  की  सेवा  के  लिये  यह  नियम

 लाग  हो  सकता  लेकिन  जो  लोग  दस  वर्ष  से  अघिक  काम  कर  चुके  जनकी  ग्रेचइटी का का  मसला

 तय  करते  समय  साढ़े  बारह  महीनों  के  वेतन  की  कंद  लगाना  उचित  नहीं  होगा  इस  बात पर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिये  कि  उन्होंने  कितने  वर्ष  कीसेवा की  है  ।  सेवा  के  वर्षों  को  पन्द्रह  दिन  के  वेतन  के

 सच पात  के  गणा  करके  जो  राशि  भराये  उतना  उनको  दिया  जाना  अच्छा  होगा  ।

 पत्रकार  राष्ट्र  के  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  अंग  हैं  श्राज
 की

 स्थिति  में  इस  देश  में  एक  नई  जीवट

 बर  नई  ताकत  पैदा  करने  की  दृष्टि  से  उनका  एक  बहुत  बड़ा  भाग  है  ऐसे  वर  में  उन्हें  थोड़ी  सी

 गुंजाइश  देने  के  लिये  जो  बिल  लाया  गया  है  वह  निश्चित  रूप  से  स्वागत  के  योग्य  ।  में  समझता त

 कि  इस  बिल  के  पास  होने  से  पत्रकार  विशेषकर  श्रमजीवी  पत्रकार
 aryl

 की  दिक्कतें  दूर

 होंगी  प्रौढ़  वे  अपने  को  प्रतीक  महत्वपूर्ण महसूस  करते  जो  बड़ी  बड़ी  wary  जो  बड़े  बड़े  पत्र

 हैं  उनके  प्रमुख  से  थोड़ा  होते  हुए  राष्ट्र  की  श्राज  की  स्थिति  को  देखते  हुए  कौर  श्रमिक

 अपना  कार  कर  |

 इन  दादों  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 fat  भगवत  झा  anne  में इस
 विधेयक

 का  स्वागत  करता  मुझे

 केवल  इतना  खेद  है  कि  सरकार  ने  इसे  लाने  में  बिलम्ब किया  है

 समाचारपत्रों  में  एकाधिपत्यवादी  प्रवृत्तियां  कौर  उनके  लाभ  बढ़  रहे  हैं  परन्तु  श्रमजीवी

 पत्रकारों  को  उनका  उचित  हक  नहीं  मिलता  है  ।

 कहा  गया  है  कि  त्रिपक्षीय  सम्मेलन में  नियोजकों ak  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बीच  कुछ

 समझौते  हो  गयें थे  ।  किन्तु  उपदान  के  बारे  में  कोई  समझौता नहीं  हो  सका  ।  नियोजक  इतनी

 छोटी सी  रियायत भी  नहीं  दे  सके  ।  सरकार  ने  यह  अच्छा  किया  है  कि  इस  मतभेद के  बावजूद

 भी  उस  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  कर  दिया  है  कौर  उस  में  यह  उपबन्ध भी  सम्मिलित  इस  बात

 का  विशेष  रूप से  स्वागत  है  कि  चाहे  श्रमजीवी  पत्रकार  प्रन्त:क रण  के  कारणों  से  त्यागपत्र

 फिर  भी  उसे  उपदान  प्राप्त  करने  का  विशेष  अधिकार दिया  गया  है  ।  मुझे  हर्ष  है  कि  सरकार  ने

 करण  सम्बन्धी  भी  दिया  हैं  |

 उपदान
 दो

 प्रकार
 से  सीमित है  एक  तो  यह  कम  दूसरे  यह  एकरूप  नहीं  मेरे

 बिचार में  १०  ag  की
 अवधि  निर्धारित  नहीं  की  जानी  चाहिये  थी

 इस  विधेयक को  भूतलक्षी

 प्रभाव  से  लागू  करना  चाहिये  प्रक्रि  इसे १  १९६१ से
 सागू  करना  sr |

 नल  अंग्रेजी में
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 श्र  भागवत  झा

 मेरा
 एक  सुझाव यह  भी  है  कि  यदि  श्रश्रिकर्ता  या  किसी  wea  ने  भी  कोई  oy

 किया  हो  तो  उन  के  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  होनी  चाहिये  ।

 मजूरी  बोर्ड  में  तीन
 स्वतन्त्र

 सदस्यों  की  बजाय  पांच  सदस्य  होने  चाहिये  नियोजकों की

 ओर  दो  श्रमजीवी  पत्रकारों की  कौर  से  पौर  Meat  उच्चतम  न्यायलय या  उच्च  न्यायालय

 एक  न्यायाधीश  होना  चाहिये  ।

 में  यह
 भी  कहूंगा कि

 विधेयक
 में  उल्लंघन  के  लिये  जो  दंड  है  वह  बिल्कुल  नगण्य  २००

 ७५ रुपय का दड़ का  दंड  निवारक  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  ।

 fat  जोखिम  आल्वा  :  भारत  के  बड़े  बड़े  समाचारपत्र  जो  लाखों  रुपया

 कमाते  भ्र पने  कर्मचारियों को  सामान्य  सुविधाएं  नही  देते  जैसे  कि  सोने का

 चिकित्सा  तथा  अन्य  शझ्रावश्यक  सुविधाएं
 ।

 ये  लोग  रात  रात  भर  काम  करते  हैं

 फिर
 भी  उन्हें यह  साधारण  सुविधाएं प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 इस  बात  बिलकुल  अनुमोदन  नहीं  किया  जा  सकता
 कि

 पत्रकारों  को  केवल
 स्तुत्य  मामलो ंमें  उपदान  मिलना  चाहिये  ।

 विज्ञापनों का  मामला  अभी  तक  नहीं  किया  गया  ।  यह  wa  भी  विदेशी  समाचारपत्र  oe

 हाथ  में  हैं  ।  स्वयं  भारत  सरकार  इन  विदेशी  फर्मों  का  दरवाजा  खटखटाती  है  ।  सरकार  ने

 भारतीय
 विज्ञापन  की  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही नहीं  को  ।

 न
 ही  हम  ने

 की  दशा  सुधारने का  कोई  प्रयत्न  किया है  ।

 प्रेस  न्यासों  के  बारे  हम  ने  तक  कोई  बड़ा  राष्ट्रीय  अभिकरण नहीं  बनाया

 पी०  टी ०  हमारा  राष्ट्रीय  अभिकरण इतना  वड़ा  और  व्यापक  नही ंहै  जितना

 fe  होना  चाहिये  ।

 प्रैस  की  सिफारिशों को  कभी तक  क्रियान्वित नहीं  किया  गया  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :
 इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए

 भी  में  कहूंगी कि

 यह  पूरे  दिल से  नहीं  बनाया  गया  हम ग्र धिक  व्यापक  विधेयक  की  श्रद्धा  कर  रहे  में

 जानना  चाहूंगी  कि  प्रैस  परिषद्‌  अभी  तक  क्यों  स्थापित  नहीं की  गई  ।  हमें  श्रमजीवी  पत्रकारों

 की  कठिनाइयों को  समझना  चाहिये  ।

 पृष्ठ  १  में  श्रनुदासनात्मक  कार्यवाही  की  are  निर्देश  किया  गया  इस  खंड  के
 श्रन्तगंत

 वे  इस  बहाने से  प्राकारों को  निकाल  सकते  हँ  ।  श्रनुदासन  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  श्राधार  पर  वे

 उन्हें उपदान  प्राणी  से  वंचित कर  सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  परिभाषा  में  परिवर्तन  करना

 चाहिये ।

 मजूरी  बोर्ड  श्रमजीवी  पत्रकारों की  संख्या  ३  कर  देनी  चाहिये ate
 नियोजकों

 का

 निधि  १  होना  चाहिये
 ।  यदि  यह  अनुपात भी भी  हो  तो  मालिकों  का  प्रतिनिधि  दक्तिदाली

 रहेंगा  ae  यह  है  कि  चालाक  मालिकों  द्वारा  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  दोषी  न  किया  जा

 सक े।  उल्लंघन के  लिए  जो  दंड  रखा  गया  वह  बहुत  अ्रपर्याप्त  इस  को  बढ़ाया  जाना

 चाहिये
 —

 मूल  अंग्रेजी में
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 श्रम  site  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  चे०  राठ  :-

 माननीय  सदस्यों  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  अपने  ज्ञान  पर  दिलचस्पी का  परिमाण  दिया

 सभा  के  सब  MITA  उन्होंने  एक  मत  से  स्वीकार  किया
 है  उसके  लिये  में  उन  का  आभारी  हूँ

 ।

 है  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों को  सहायता  देने
 में

 विलम्ब
 नहीं  होना  कुछ  सिफारिश की

 गईथी  कि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विलम्ब  पहले  में  उनका  उत्तर

 इस  प्रश्न  पर  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  शीघ्र  ष्  विचार  क्या

 संशोधन  के  विविध  प्रस्ताव  श्रमजीवी  पत्रकारों के  भारतीय  संघ  से  प्राप्त  उनकी  जांच  सुचना

 व  प्रसारण  मंत्रालय  के  परामर्श के  साथ  की  गई
 ।  संशोधन के  सुझाव  हमारी  प्रार्थना  पर  मजूरी

 समिति  के  एक  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  कौर  समिति
 के

 सभापति
 ने  उनका  समर्थन  यह

 aqua  किया  गया  कि
 समिति

 की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करना  लाभदायक  जो  अपने  ग्रनुभव

 इस  बीच के  द्वारा  संशोधनों का  सुझाव  दे  सकेगी  ।  समिति की  रिपोर्ट  Reus  में  ars ।

 राज्य  सरकारों से  श्रम  के  सुझाव  तथा  मत  १९५७ में  पूछे  गये  जो  अधिनियम को

 कवित  करने  के  लिये  सम्बद्ध  सरकारे ंहैं  उनके  सुझावों  तथा  विचारों  को ध्यान में  रख  कर

 प्रस्तावों को  अन्तिम रूप  दिया  गया  ।  जैसाकि
 सभी  श्रम  विधान  में  साधारण तरीका  है  यह  ग्रनुभव

 किया  गया  ।  fara  मामलों  पर  त्रिपक्षीय  बैठक  में  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।  कई  अ्रवसरों पर पर  बैठक

 स्थगित  करनी  पड़ी  श्र  जब  में  बैठक  हुई  तो  बहुत  से  मामलों  पर  सहमति  थी  किन्तु  आत्मा

 खंड  प्र  उपदान  की  राशि  शादी  कुछ  मामलों  पर  कोई  सहमति  नहीं  हुई  ।  तब  ग्राम  चुनाव  ग्रा  गये
 ।

 सरकार ने  पुनः  विचार  किया  श्र  भ्रनुभव  किया कि  त्रिपक्षीय  बैठक  में  मतभेद दूर  किये  जाएं  ।

 विलम्ब  का  मुख्य  कारण  राज्य  सरकारों से  परामर्श  करने  की  झ्रावश्यकता है  जो  इस

 नियम  को कार्यान्वित करती  त्रिपक्षीय  बैठकों  तथा  श्राम  चुनावों  में  समय  खड़े  हो  गया  ।  यह

 मानने  वाली  बात  है  कि  यह  कुछ  विवादास्पद था  यह  सामान्य  इच्छा  थी  कि  जहां  तक  संभव

 होती  विविध  संबद्ध पक्ष  सहमत  होने  चाहियें ।

 में  अराज  कही  गई  एक  या  दो  बातों  का  उल्लेख  Yoo  रुपये के  दंड  के  सम्बन्ध में

 यह  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  यह  ae  वसूली  के  उपबन्ध के  रतिक्रिया  है  ।  यह  कहीं  गया

 था  कि  अंग्रेजी  तथा  अन्य  भाषा  के  पत्रों  में  मजूरी  में  कोई  were  नहीं  होना  हमारे

 लिये  उस  को  बराबर  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  इन  पत्रों  की  वेतन  देने  की  क्षमता  में  gare  है  ot

 क्रम  मजूरी  कौर  उपदान
 की

 मात्रा  में  है  ।  अन्य  कोई  अन्तर  नहीं  समाचार  पत्रों  को

 विशेष  सदस्यों  की  जांच  श्रमजीवी  पत्रकारों  तथा  मालिकों  के  प्रतिनिधियों द्वारा  की  जाएगी

 में  यह  भी  बता  दूं  कि  राज्य  सरकार  मजूरी  बोर्ड  स्थापित नहीं  केन्द्रीय  सरकार  करती  है  ।

 में  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  जब  सरकार  इसे  स्थापित  कररेगी  तो  यह  इन  सदस्यों  पर  विचार

 वास्तव  में  पिछले छः  या  सात
 वर्षों

 में  अघिनियम की  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध में  बहुत

 शिकायतें  नहीं  भाई  ।  इस  अधिनियमन  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  उस  भ्र धि नियम  का  उच्चतम

 न्यायालय  ने  खंडन  किया  था
 ।

 किन्तु  फिर  इस
 के

 खंडन  होने  के  थि  बहुत  सी  बातों  पर  विचार

 करना था  |

 PER?  के  बाद  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिसका  मेंने  जिक्र  किया  अवधि

 के  बारे में  कोई  दृढ़ता  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्यों को  हमारे  द्वारा  रखे  जाने

 वाले  संशोधनों का  पता  है  ।  वास्तव  में  हम  श्री  विद्यालंकार तथा  श्री  रवीन्द्र वर्मा  के  संशोधनों

 को  स्वीकार कर  रहे  हैं  किन्तु हम  उनको  वैधानिक रूप  दे  रहे  हैं  ।  में  यह  भी  बता  सकता  हूं  कि

 —
 विधेयक को  १९६१  से  भूतलक्षी  प्रभाव  दिया  जाएगा

 ।  सरकारी  संशोधन पेश  किया  जा

 ars  में
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 श्री  चे०  रा०

 है  झर  सभा  के  सामने है  ।  दूसरा  संशोधन  भी  जिसमें  सभा  को  दिलचस्पी

 पंचाट
 के

 लिये
 ।.  इसे

 ही
 उससे  कुछ  भिन्न  राय  में  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  जिस  रूप  में

 यह  सभा  के  माननीय  श्रमजीवी  पत्रकार  सदस्य  द्वारा  रखा  गया  था  |  यदि  मेंने  रूप  बदल

 में
 कह  सकता  हूं  कि  उस  ने  इस  का  सार  स्वीकार  किया  है  भर  भिन्न रूप  दिया  है

 ताकि
 यह  शेष  विधान  के  साथ  मेल

 अब  में  भारत
 सरकार  के  प्रेस  कामना  रियों  को  लूंगा  ।

 पहले  मजूरी  बोर्ड
 में  ३,  २,  और १  सदस्य थे  श्रम पिछली  बार  क्या  यह  हमें  पता  है  ।

 मंत्रालय
 के  कुछ  प्रनभव च्च्ये  के  साथ  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे हैं  कि  दो श्रौर दो  स्वतन्त्र  व्यक्ति

 रखना  बेहतर  भारत में  ही  ऐसा  नहीं  ।

 इंग्लैंड
 में  भी  दो

 स्वतन्त्र  व्यक्ति
 जनमत  का  प्रतिनिधान  करने के  लिये  नियुक्त किये  जाते

 wad
 एक  मत  या  सभापति  होता  है  जो  इस  काम  के  लिये  पूर्णतया  योग्य  होता  है  ।  यह

 स्वरूप  मजूरी  बातों का  है  कौर  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  यहां  भी  सफल  रहेगा  ।  सात का  नम्बर

 बार  नहीं  प्राया  ।  पहले से  ही  सात  हम  सामान्य  स्वरूप को  मान  रहे  हैं  उस

 झनुभव के श्राधार पर जो हमें के  श्राधार  पर  जो  हमें
 उस  मंत्रालय में  प्राप्त  gars  ।

 स०  Alo  बनर्जी
 :  तीन  स्वतन्त्र  सदस्यों एक  दल  बन  जाता

 उनका  एक  होना  चाहियें  |

 fet चे०  to  पट्टा भि रामन  :  हम  यह  कह  कर  ही  घर  गन्दा  कर  रहे  ह्  यह

 लेख में  लिखा  जाता  संसार  क्या  जाने कि  ऐसे  बोर्डों के  सदस्य  पक्षपात वाले  व्यक्ति  होते  हैं

 और  चर्चा  प्रारम्भ कर  देते  हम  क्यों  ऐसा  म्रनुमान लगायें
 ?

 हम  हमेशा  सभा  के  सामने  बात

 ला  सकते  जब  वास्तव  में  मुझे  एक  माननीय  सदस्य  से  यह  सुनकर  gar

 कि
 उच्चतम  न्यायालय  में  एक  श्रमजीवी  पत्रकार होना  चाहिये  ।  मुझे  यह  कहन  का  फख्र  है  कि

 कभी  में  वकील  ।  ate  तथ्य  यह  है  कि  जज  अपनी  सर्वोत्तम  योग्यता  तथा  ज्ञान  के  द्वारा

 मारे  सामने  वाले  भ्र घि नियमों  का  निर्वचन  करते  हैं  ।  जज  उन  तथ्यों  को  लेते  हें  जा  उन  के  सामने

 होते  ग्र घि नियम  उन  के  सामने  होते  हैं  ।  वास्तव  में  सात  सदस्यों  को  यह  जानकर  दिलचस्पी  होगी a

 कि  झ्रात्ता  सम्बन्धी  खंड  के  बारे  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  योग्यतापूर्ण  था  ।  इस

 खंड  के  कुछ  भागों को  लूंगा  ।  उन्होंने  इस  पर  कुछ  समय  लगाया  है  ।  वास्तव  मैं
 उनको  अवधि  की

 अस्पष्टता से  सम्बन्ध  में  था  ।  उन्होंने  सोचा  कि  यह  कुछ  निश्चित  होनी  चाहिये  |  दूसरे उन  के  मन  में  देने

 की  क्षमता  होनी  चाहिये  ।  इसका  हल  किया  जा  है  ।  आती  यह  बहुत  sea  है
 कि

 हम

 यहां  ऐसा  अधिनियम बनाएं  जिसे  निकाय ने  स्वरूप  प्रदान  किया  सरकार  के  तीसरे  कक्ष

 श्र  हम  ऐसा  करने  में  बुद्धिमत्ता  का  परिचय देंगे  ।

 दूसरा  उल्लेख  वकीलों  के  पेश  होने  के  बारे  में  था  ।  में  कह  सकता  हूं  कि  एक  मामले में  ऐसा

 gat  कि  महाधिवक्ता  तथा  महान्यायवादी  ae दो  अरन्य  मेरे  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय

 में  पेरा हुए  थे  ।  ऐसा  हुआ था  में  एक  मामले  में  पेश  gar  जिस
 के

 परिणामस्वरूप  संविधान

 में  पहला  संशोधन  रोमेश  थप्पर  बनाम  मद्रास  राज्य
 ।

 मुझे  उस  मामले  में  पेशा  होने

 का  मान  मिला  ।  मैं  कनिष्ठ  वकील  कौर  मुझे  सभो  ब  तों
 में  विजय हुई

 ।
 यह्  कोई  बात  नहीं

 fe  उच्चतम  न्यायालय  में  कौन  पेश  होता  है  ।  जज  बाद  की  जांच  करते  हैं  ।  कई  अवसरों  पर  जजों ने

 वकीलों  को  प्वाइंट  बिन्दु  दिये  हैं
 ।

 में  नहीं  समझता  कि  में
 इस

 बात  का  जिक्र
 न

 करूं  कि  उच्चतम  न्यायालय

 मूल  dint  में
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 में  श्रमजीवी  पत्रकार  होना  चाहिये  क्योंकि  जज  मामले  के  तथ्यों  के  ग्रामर

 पर  फैसला  करते

 a

 भारत  सरकार  के  प्रेस  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध में  कुछ  मा०  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 और  धारा  १९ख  जोड़ने  की  झ्रालोचना  की  है  जिस  के  अ्रधीन  मूलभूत  नियमों  के
 अन्तर्गत  राने

 वाले  सरकारो  श्रम जोतो  पत्रकार  इस  भ्र धि नियम के  उपबन्धों  से  पृथक  रखें  गये  हें  ।  इंडियन

 प्रेसों के  प्रफ  रीडरों  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  मैं  कुछ  भ्रांति  प्रतीत  होती
 कि  नवीन  उपबन्ध

 इस  दृष्टि से  जोड़ा  गया  है  कि  इन  लोगों को  भारत  सरकार  के
 प्रेस

 से  रखा  जाए
 ।

 यह  सही

 नहीं  है  ।  मई  PERS  संसद  में  प्रदान  के  उत्तर  में  मेरे  पुर्व  वक्ता  ने  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  कि

 भारत  सरकार  प्रेस  कार्य  प्रेस है  किसी  श्रव्य  प्रेस  के  समान  जो  छपाई  का  काम  करते  हें
 शर

 वहां के  प्रूफरीडर  श्रमजीवी  पत्रकार  नहीं  हें  जो  अधिनियम के  श्रन्तगंत  as हों
 ।  जो  सामग्री

 उनके

 सामने रखी  जाती  है  उस  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता  है  ।  श्राप  इसे  गलत  निर्णय  कह  सकते  हैं  ।

 किन्तु में  ग्रुप के  सामने  तथ्य  रखना  चाहता  हूं
 ।

 गधी  सुरेख नाथ  द्विवेदी  )  :  कया वे  लोग  कानून  के  निर्वचन  के  wears  श्रमजीवी

 पत्रकारों की  श्रणी  मैं  गाते  हें  ?

 श्री चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :  में  सारा  ब्यौरा  बता  सकता  हूं  ।  मंत्रालय  में  परिमाण  के  बारे  में

 विधि  मंत्रालय  का  मत  भी  मांगा  ।  प्रीमियम में  दी  गई  परिभाषा  के  भ्  श्रमजीवी पत्रकार  वह

 होता है  जिस  का  प्रधान  व्यवसाय  पत्रकारिता तथा  इस  रूप  में  नौकर  होना  है  ।
 उनकी  अवस्था  थें

 क्या  अ्रन्तर  में  प्रेस  आयोग  की
 रिपोर्ट

 की
 कंडिका

 ५०६  में  से  उद्धत  करूंगा  |

 श्रेणी  के  रूप में  श्रमजीवी  पत्रकार  नहीं  माने  जा  सकते  क्योंकि  वे  जांव  काम

 करने वाले  प्रेसों  मैं भी  प्रफरीडर  होते हूं  ।  चरागे कहा  गया

 किसी
 व्यक्ति

 को
 अधिक

 कुशल  सब-ऐडीटर
 बनाने  के  उद्देश्य  से  ही  प्रूफरीडर

 नियुक्त  किया  गया  तो  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  जब वह  प्रूफरीडर  रहता  तो

 उसे  श्रमजीवी  पत्रकार ही  समझा जाना  चाहिये  |  भ्रमण  सभी  मामलों  में  उसे

 जीवी
 पत्रकार  नहीं  माना  जाएगा  ,  परन्तु  फैक्टरी  अधिनियम  के  पयंवेक्षण  के  श्रीधर

 ७ त्न  वाले  प्रेस  कर्मचारियों  के  सदस्य  के  नाते  18.0

 भारत  सरकार  प्रेस
 की

 संस्था
 के

 प्रतिनिधि  ६  १९६२ को  मेरे  पूर्ववर्ती  मित्र  से

 मिले  ak  उन  को  स्थिति  बता दी  बाद  में  उन्होंने  एक  ज्ञापन  दिया  जिसका  उत्तर  भेजा

 जा  चुका  है  कि  वे  अधिनियम  के  ग्रन्थ  नहीं  ora

 संशोधन का  मुख्य  उद्देश्य  केन्द्रीय
 सुचना  सेवा  तथा  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा

 प्रकाशित
 कुछ  पत्रिकाओं  में  ,

 जिसे  समाचारपत्र  कहा  जा  सकता  मुख्य  रूप  से  काम  करने  वाले

 श्रमजीवी  पत्रकारों  को  बाहर
 रखा  ये

 प्राधिकारी  पत्रकारों  के  पदों  से  अन्य  पदों  पर  बदले

 जा  सकते
 हूं  जो  पत्रकारिता  वाले  नहीं  होते  ।

 ये  बहुत  कम  संख्या में  हैं  र  इन  लोगों  की  प्रमुख
 संस्था  प्रस्तावित  संशोधन  से  सहमत  मुझे  उन  की  ठीक  संख्या  मालम  नहीं  किन्तु  बात  यह  है

 है  कि  वे  सब
 इस  के  अन्दर नहीं  mats ।  उन  से  परामर्श  करने  का  पूर्ण  प्रयत्न  किया  गयां

 था |
 ह  Aa  bee EA,  one
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 विधेयक
 ६  EER

 चरी
 स०

 मो
 ०

 बनों
 :

 विधेयक  रखे  जाने  के  प्रेस  संस्था  ने  एक  ज्ञापन  में  विभिन्न  निणयों

 के  आधार  पर  बताया  था  कि  वे  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  परिभाषा  में  जाते  हैं  ।

 शी चे०
 to  पट्टाभिरामन :  जैसा

 में
 कभी  सभा  को  बता  रहा  उन्होंने  एक  ज्ञापन  दिया

 उन्होंने  बातचीत  की
 थो

 जिस  में  उनको  स्थिति  बताई  गई  थी  कौर  अन्त  में  कुछ  लोगों  के  सम्बन्ध
 में  समझौता हो  गया  था  ।

 अरब  में  संख्या नहीं  बता  सकता  |

 भारत  सरकार  के  प्रेस  के  पढ़ने  वाले  कर्मचारी  कुछ  समय  पहले  से  यह  अभिवेदन  कर  रहे  है  कि  उन

 को  श्रमजीवी  पत्रकार  की  ate  विविघ  उपबन्ध  अधिनियम  rPeuy  के  अन्तर्गत
 उपलब्ध

 लाभ  मिलने  चाहियें
 ।

 समझौता  ग्रीस  (  केन्द्रीय  )  ने  भी  इस  विषय  पर  चर्चा की  थी  ।

 उसकी  रिपोर्ट  की  परीक्षा  ware  तथा  संभरण  मंत्रालय  के  परामर्श  के  साथ  की  गई
 थी  ।

 विधि  की  स्पष्ट  मंत्रणा  की  दृष्टि से  कि  भारत  सरकार  प्रेस  समाचार  पत्र
 wr  नहीं  समझौते  अफ़सर  ने  कुछ  सिफारिशें  कीं  ।  यह  स्थिति .  ,

 श्री  बड़े
 :

 किन्तु  सरकार  ने  इसे  समझौता  अधिकारी के  पर्यवेक्षण  से  बाहर  बताया  है  ।

 चे०  रा०  पट्टाभिरामन :  कुछ  मा०  सदस्यों  ने  कल  बताया  हैं  कि  सरकारी  नियमों के
 अन्तर्गत  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  लाभ  उन  से  उत्तम  नहीं  है  जिन का  उपबन्ध  श्रमजीवी  पत्रकार

 अ्रधिनियम  के  इन्दर  दिया  गया  है  ।  दोनों  श्रेणियों  के  अन्तर्गत*  लाभों  के  सम्बन्ध  मंत्रालय  की

 फाइल  पर  लम्बा  विवरण

 श्रमजीवी  पत्रकार  afar  Rexx Fa से  लागू  है  ।  कोई  सरकारी  श्रमजीवी  पत्रकार  —F

 मार्ट  सरकार
 प्रेस

 के  प्रूफरीडरों  को  शामिल  नहीं
 करता

 कि  पिछले  सात  वर्षों  में  सरकार  से
 प्रार्थना

 की  कि
 अधिनियम

 के  उपबन्ध  उन  पर  भी  लागू  ,  किये  जाने  चाहिये
 स्पष्ट

 प्रमाण  है  कि  उनको  श्रमजीवी  पत्रकार  अधिनियम  के  अन्तरगत  वाले  लोगों  से  बेहतर  लाभ

 प्राप्त हूं  ।

 में  नहीं  समझता  कि  सरकारी  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  तुलना  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  पत्रकारों

 से  करना  उचित  ।  सरकारी  पत्रकारों  का  सम्बन्ध  कुछ  पत्रिकाएँ तैयार  करने  से  है  ,  जिनका

 उपयोग इन  विषयों  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  लोगों  तक  सीमित  होता  है  ।  किन्तु  दूसरी  ae

 सरकारी  क्षेत्र के  पत्रकार  जनता  की  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति करते  हैं

 किसी  व्यक्ति  की  नौकरी
 से  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  act  सुरक्षा  की  होती  है

 ।
 यह  इन्कार  नहीं

 किया  जा  सकता  कि  सरकारी  सेवा  में  सुरक्षा  गैर-सरकारी क्षेत्र  से  कहीं  श्रमिक  है  ।  में

 वादी  दल  के  नेताओं  याद  कराना  चाहता  हूं  कि  अनुच्छेद  ३११  के  उपबंध  सरकारी  कर्मचारियों

 को  ही  उपलब्ध  हैं  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  नहीं  उपबन्धों  का  नियमित

 परवाह  है  ,  नोटिस  कारण  बताओ  शादी  ,  दंड  के  सम्बन्ध  में  ।  इसी  दृष्टि  से
 कि

 खंड  में  संशोधनों  के  प्रस्तुत

 होने पर  अधिक  बोलूंगा  eel  सरकारी  कर्मचारियों  को  मूल  कर्तव्य  श्राविका

 ग्यारहवां भाग  होती  हैं  जो  १८०  दिन  तक  जमा  हो  जाती  हैं  किन्तु  किसी  एक  अवसर पर  १२०

 दिन  तक  दी  जाती  जहां  तक  श्रमजीवी  पत्रकार  अधिनियम का  सम्बन्ध  यह  ११  महीनों के

 fat  १  महीना  है  कौर  अधिकतम  €०  दिन तक  होती  है  ।  हो  सकता  है  कि  यह  वेतन  sa  की

 सिफारिश हो  ।  में  प्रभी  दोनों की  तुलना कर  हूं
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  भ्रंश-वेतन  छुट्टी
 भी  होती

 छुट्टी
 वेतन

 १०  महीनों
 की

 श्री सत
 या  स्थायी  वेतन  जो  प्रतीक

 श्रमजीवी
 पत्रकारों के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लिय  बारह  महीनों  की  औसत  होती  सरकारी  करें  चोरियों  के  काम  के  घंटे  सप्ताह  में  ३६  प्रौढ़

 महीने में  दूरा  शनिवार  छुट्टी  ।  आपातकाल
 के

 कारण  वर्तमान  वृद्धि  को ध्यान में  नहीं
 रखा

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  दि  प्रति दिन  छः  घण्टे  दिन  में  रात्रि  को  पारी  में  ut].  घंटे  अर्थात  चार

 लगातार  सप्ताहों  में  १४४  घंटे  होत ेहैं  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  १६
 छुट्टियां  मिलती  हैं  जो

 रविवार
 को  नहीं  होती  ,  वर्ष

 में  दो
 सीमित  छुट्टियां  भी  मिलती  हैं  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  वर्ष

 भर  में  १०  छुट्टियां  मिलती  चिकित्सा  सुविधा  भी  सरकारी  कर्मचारियों  को  वेतन  के  मुताबिक

 थोड़ा  शुल्क  aa  सी०  एच०  एस०  योजना से  प्राप्त  यह  दिल्‍ली  में
 अनि वा यें

 जीवी  पत्रकारों  को  कोई  चिकित्सा  सुविधा  की  नहीं  ।  तिवास  स्थान
 के

 लिये  भीं

 सरकारी  कर्मचारियों के  लिये  व्यवस्था की  जाती  कौर  जिन  को  सरकारी  स्थान  नहीं

 मिलता  उन्हें  १०  प्रतिशत  से  अधिक  '/, 1 पर पर  सेंट  तक  किराया  मिलता  श्रमजीवी  पत्रकारों

 को  कोई  निवास  स्थान  नहीं  दिया  जाता  न  ही  मकान॑  का  किराया  दिया  जाता  है  ।  सरकारी

 चारियों को  '/,  महीने  के  वेतन  का  समाप्ति  उपदान  मिलता  है  ।  यदि  weary  कंमंचारी  ने  पांच

 वर्ष  सेवा
 पूरी  कर  ली  भ्र  स्थायी  कर्मचारी  को भ्र्षस्थायी से वा

 सेवा  के  प्रत्येक पूरे  वर्ष
 के

 लिय लिये ‘hh  महीने  का
 वेतन

 उस
 के  wflafcaa  मिलता

 है
 ।

 इस  के  इलावा  अस्थायी कर्मचारियों को

 तीन  महीने  के  वेतन  तक  मृत्य  उपदान  अर्ध स्थायी  कर्मचारी
 को

 चार  महीने  का  वेतन

 fret  स्थायी  क्यों  को  सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  वर्ष  के  लिये  hs  महीने का  वेतन  जी

 थ्रधिकतम  १५  महीनों  का  वेतन या  २४,०  ०००
 रुपये  जो  कम  होता है  ,  सेवा  faa  ति  उपदान  के

 तौर  पर  मिलता है  ।  मृत्य  होने  पर  परिवार  १२  महीनों  के  वेतन  के  बराबर  उपदान  या  उन

 लोगों  के  मामले में  जो  ४५  वर्ष  की  भ्रम  सेवा  पूरी  करने  से  पहले  मर  जाते  उन  के  परिवारों  को

 छः  महीने का  वेतन  मिलता  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  वर्ष  के  लिये  केवल

 १५  दिन  का  औसतन वेतन  मिलता  है  ।  सरकारी  कर्मचारियों  की  पेंशन  भी  मिलती है  ।  १०  ag  की

 went  aa  सेवा के  परचा  ८१००रुपये  aes  से  भ्रमित  पेंशन मिल  सकती  है  ।

 रिक  पेंशन  भी  मिल  सकती  कितु  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  अधिनियम  के  वर्तमान  उपबन्धों  में  कोई

 पैंशन  देने  का  उपबन्ध  नहीं  |

 fat  स०
 मो ०  बनर्जी  :  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  हालत  बहुत  बुरी

 श्री चे  ०  :  सेवा  की  लंबाई  के  सम्बन्ध  में  कुछ  टिप्पणियां  कीं गई  थीं

 हम  ने  स्थिति  का  अध्ययन किया  है  ।  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  ate  हाल  के  निर्णयों के  परिणाम

 स्वरूप  श्रमजीवी  श्रपीलीय  न्यायाधिकरण  की  सामान्य  प्रथा  पांच  वर्षों  की  लगातार  अवधि  के

 उपदान  देने  की  रही  है  ।  में  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  वे  हैं  :  मुकन्द  mats  स्टील

 दास--  वर्ष  मोटर गाड़ी  निर्माता  ——-24 Aq ५  मेहता  उद्योग---  प्रिंटिंग

 बम्बई  १५  वर्ष  ;  मैसुर  उद्योग  ५  मेसर्स  ब्रेक  मोटर  कार  कम्पनी  १४५  वर्ष  ।  अरत

 हमने  2EEL १  के  दूसरे  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  की  उप पत्तियों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  दस
 वर्ष

 की  अवधि  oat

 wa  में  में  आत्मा  खंड  का  उल्लेख  करूंगा  जिसका  बारबार  उल्लेख  किया  गया  है

 हमें  भ्रन्तरष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  से  कुछ  सूचना  प्राप्त हुई  थी  ।  स्थिति यह है  कि  वेतन  पानेवाले

 पत्रकारों  के  लिये  at  फ्रांस  तथा  स्वीटी  रलेंड  में  इस  के  लाग  होने  पोलेंड के संबंध में के  संबंध  जहां यह

 उपबन्ध युद्ध  से  पहले  विद्यमान  अधिक  हाल  की  प्रगति  के  बारे में  कोई  आंकड़े  प्राप्त नहीं  ।

 मल  भ्रंग्रेजी में
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 [str Jo चे०
 रा० है  ज

 फ्रांस
 में  श्रमजीवी  पत्रकारों

 की  हैसियत  के  इस  पहलू  की  परिभाषा  विधि  द्वारा  की  गई  है

 मुझे  उस  विधि  का  उल्लेख  करने  की  जरूरत  नहीं  |  पिछले  वर्ष  पहली  वार  फ्रांस  के  उच्च  न्यायालय  को

 उन
 के  उपबन्ध के  लागू  होने  पर  न्याय-निर्णयन  करने का  अवसर  दिया  गया  था  &

 PERL TT को  उस
 न्यायालय

 ने  तीन  जिस  में  ग्रात्या  खंड  के  महत्वपूर्ण  safe  स्पष्ट कर  दिया  ।

 उन  से  पता  चलता  है  कि  दिलचस्पीਂ  के  विचार  का  बड़ा  व्यापक  रूप  से  निर्वचन  किया  गया

 है  ।  इस  मामले  में  न्यायालय  ने  प्रतिकर  केवल  समाचारपत्र  के  विदेशी  समाचार  संपादक  को  ही  नहीं

 भ्रमित  विधि  रिपोर्टों  और  हास्य  चित्र  बनाने  वालों  को  क्योंकि  ये  समाचारपत्र  के

 स्वरूप  कौर  नीति  में  परिवर्तन  होने के  पश्चात  मालिकों से  स्पष्ट  गारंटी  प्राप्त  नहीं  कर  सके

 जो  उस
 ने  कार्टून  बनाने  में  प्रगति  स्वतंत्रता  के  लिये  मांगी  थी  कौर  यह  उस  के  दावे  के  लिये

 a
 पर्याप्त  आघार  था  ।

 में  समझता  हुं  कि  श्राप  सुन्दर  कार्टूनिस्ट को  जानते  हैं  जो  ईवनिंग

 लन्दन  के  लिये  बहुत  देर  तक  काम  करता  जिसे इस  कारन  के  लिये  बदलना  पड़ा था

 विश्वस्त  टीकाकारों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया है  कि  साहित्यिक या  मजाकिया  सामाचार  लेखकों

 को  भी  इसी  प्रकार  की  क्षतिपूर्ति  का  हक  होगा  |  यह  है  कि  प्रतिकर  के  हक  होने  के  लियें  परिवर्तन

 कितना  बड़ा  होना  चाहिये  कि  पत्रकार को  area  खंड  के  प्रतिशत  प्रतिकर का

 दार  होने के  लिये  कितने  परिवर्तन की  आवश्यकता  होगी  ।  चूंकि यह  बहुत  स्पष्ट  नहीं  है  ;  प्रत्येक

 मामले  पर  गुण  दोष  के  प्राकार  पर  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 स्विटजरलैंड  में  जत्था खंड  जमे  बोलने  वाली  स्विटजरलैंड  व्यवसायी  पत्रकारों  के

 सामूहिक  समझौतों  में  दिया  जाता  है
 ।

 वहां  जहां तक
 संभव  होता  वे  न्यायालय में  जाना  पसंद

 नहीं  करते  परस्पर  समझौता कर  लेते  हैं  ।

 अन्त में  wear  खंड  Rego F में  विस्तारपूर्वक  जांच  के  wea  wie  पत्रकार  संघ

 द्वारा  स्वीकृत  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  नमूना  संविदा  में  जोड़ा  गया  है  ।  इस  खंड  की  यदि

 समाचारपत्र  राजनीतिक  लाइन  बदलता  जिससे  पत्रकार  को  ग्रसने  कर्तव्यों  का  तात्या  कें

 साथ  पालन करने  में  बाघा  पड़ती  जो  इसे  उतनी  क्षति  पूर्ति  का  हक  जो  ऊपर  उपबंधित

 अर्थात  नमने  के  संविदा  के  भ्रनुच्छेद ११  में  बस्खस्तिगी के  मामले  में  दी  जाने  वाली

 पूति  ।

 महोदय  प्रश्न यह  है

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  और  विविध  उपबन्ध  सधी  नियम  REXEL

 भर  श्रमजीवी  पत्रकार  की
 दरों

 का  १९५८

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ॉ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  |

 झिझक  महोदय  :  इस  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  अतः

 खण्ड  २  विधेयक का  ग्रेग  बने  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 ।

 खंड  २  विधेयक  में  जोड  दिया  गया
 ।

 मूर  अंग्रेजी  में
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 खण्ड  का

 घी  वॉरियर  म
 संशोधन  संख्या  ty  को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री च०  रा०  पट्टा भि रामन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु
 :-

 (१)  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  Co

 Sub-sectionਂ  [  श्याम  उपधाराਂ  |
 के  बाद  sub-section

 (1)  of  section  17”  धारा  १७  ar पका  उपधारा  (?)]  शब्द  जोड़  दिए

 जाए  [9  ०]  y

 (2)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ६,

 *<०1पता घात [४  resingsਂ  [  से  त्यागपत्र  देता  ]  के  बाद  or

 afier  the  1st  day  of  July,  1961”  पहली  PEEL  को  या  उस  के

 बाद ”]  दाऊद  जोड़  दिए  जाएं  ॥  [७४]

 3
 ्  पृष्ठ  पंक्ति  \o.—

 ground  whatsoverਂ  मी  कारण  हो  के  बाद

 than  on  the
 ground  of  conscienceਂ  के  कारण  को  छोड़

 1.0  शब्द  जोड़  दिए  जाएं  ।  [x]

 (3)  पष्ठ  २,  पंक्ति  g oo

 than  ten  years  lentਂ  वर्ष
 से  कम  शब्द  हटा  दिए

 जाएं  [9%]

 (४)  पृष्ठ  2,  पंक्ति  ११,

 resignsਂ  से  त्यागपत्र  देता  है
 ”

 |  दादों  के  बाद

 or  after  the  rst  day  of  July,  1961”  १९६१  को

 या  उस  के  शब्द  जोड़  दिए  जाएं  ।  [vv]

 श्री  दाजी  :  मैं  संशोधन  संख्या  १  ,  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पन्नी  पच०  ष्ह् ०  भट्टाचार्य  में
 संशोधन  संख्या  १६,  ४३,  ४४,  ४६  प्रस्तुत  करता

 हूं  |

 प्रगति  संशोधन  संख्या  ३६  प्रस्तुत करता  हुं  ।

 पंक्ति  s——“whoਂ  wee  हटा  दिये  जायें  [३६]

 पोट्रष्हाटर  संशोधन  संख्या  १७  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 भी  वॉरियर  में  संशोधन  संख्या  ३८  प्रौर  ४४
 प्रस्तुत करता  हूं

 गनी  स०  सो०  बीजों  :  में  संशोधन  संख्या  ८ प्रस्तुत  करता हूं  |

 गंधी न  का०  भट्टाचार्य :  चूंकि  सरकार  ने  पहले  ही  मेरे  संशोधन  संख्या
 १४  में  दिए  गए

 सुझाव  को  मान  लिया
 मैं

 उसे  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूँ
 ।

 +a  अंग्रेजी  में
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 tet  सुरेन  नाथ  त्रिवेदी  :  क्या  सरकार  ने  अपने  सभी  संशोधन  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 agile:  जी  हा ं।

 prem  महोदय  माननीय  सदस्य  कम  समय  कयोंकि सब  खण्डों  और  संशोधनों

 के  लिए  केवल एक  घण्टा
 निर्धारित  किया  है  ।

 pat  वॉरियर  खण्ड  ३  मे ंजो  तीन  वर्ष  की  सेवा  की  व्यवस्था  मेरा  संशोधन
 उसे  दो  वर्ष

 बनाना  चाहता  है  ।  यह  सभी  मजदूरों  की  मांग है  ।

 महोदय  पीठ/सीन  हुए  ॥]

 इस  कानून  के  बाद  यदि
 किसी  श्रमजीवी  पत्रकार की  दो  वर्ष की  सेवा  हो  गई  तो  उसे

 उपदान  मिलना  चाहिए  ।  यह  व्यवस्था  मजदूरों  के  लिए  wer  विधानों के  लिए  पोशाक  होगी ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन इस  प्रतिबन्ध के  बारे  में  है  जिससे  एक कार्यालय  में  ६  श्रमजीवी  पत्रकार

 होनें  चाहिएं
 ।  ६  संख्या  कम  करके  ३.कर  देना  चाहिये  ताकि  जो  श्रमजीवी  पत्रकार  छोटे

 पत्रों
 के  कार्यालयों में  काम  करते  वे  भी  इस  व्यवस्था का  लाभ उठा  सकें  ।

 पृष्ठ  २
 से

 वैज्ञानिक  शब्द
 हटाना  चाहता  हूं  ।

 च०  का०  भट्टा चा पं  संशोधन  संख्या  ७४  ७७  बहुत  संतोषजनक  है ं।

 परन्तु  जिन  शब्दों  का  इस  में  प्रयोग  किया  जाता  है  क्या  उन  से  यह  स्पष्ट  होगा  कि  यह  पीछें के
 समय

 से  लागू  होंगे
 ।

 यदि  ऐसा  नहीं  होगा  तो  पत्रकारों  को  वही  कठिनाई  रहेगी जो  कि  १९५५

 नियम
 के

 पारित  करने  के  बाद  हुई  ।

 संशोधन  संख्या  १६  द्वारा  मैं  ने  सुझाव  दिया  है  कि  R'/,  महीनों  के  स्थान  पर  १५  महीने  कर

 दिखे
 जायें

 |
 उपदान  तो  सेवा  की  अवधि  के  प्रनुसार  होना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  कम

 से
 कम  १५  महीने  मान  लेने  चाहियें  ।

 संख्या  ३६  तो  मौखिक  संशोधन  है  ।

 ह  संशोधन  संख्या  ४  २
 के  परिवार  के  कास  के

 लिये
 परन्तुक  के  बारे  में  है

 ।
 परिवार  में

 विवाहित  लड़कियां  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 संशोधन  संख्या  ४५  में  मैं  ने  hisਂ  ।  इस
 =)

 शब्दों  को  हटाने  का

 सुझाव  दिया  है  ।

 संसोधन  संख्या
 ४६

 में  स्त्रि  पत्रकारों  के
 सम्बन्ध

 में
 भी

 वही  परन्तुक  लगाने के  लिये  कहा

 या  है  जो  पुरुष  पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 tat  दाजी  :  मेरा  संशोधन  संख्या  १  अघिकतर  व्यापक  कौर
 उपदान  योजना

 नौकरी  खत्म  करने  या  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  की  भ्र वस् था  में  पिछली  तिथि  लागू  करना  चाहता है

 माननीय  मंत्री ने  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  '  की  सुरत में  तो  इस  बात  को  मान  लिया  .  शेष दो

 अवस्थाओं में  नहीं  ।  उन  की  तीनों  सूरतों  में  इसे  मान  लेना  चाहिये  ।

 घं प्रे जी  में
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 गिब्स स०  मो०  set  :  में  माननीय  मंत्री  का  धन्यवाद  करता हू
 कि  उन्हों ने  पत्रकारों को

 उपादन  देने  के  मामले  में  उन  के  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र देने  पर  पिछली  तिथि  में  इस  योजना  को  लाग

 करने  के  लिये  संशोधन  किया  है  ।  त्यागपत्र  और  मृत्यु  के  मामलों  पर  भो  माननीय  मंत्री  को  वीणा

 क्रिया  चाहिये  |

 श्री  चे०  To  पट्टाभिरासन  :  में  संशोधन  संख्या  ३६  स्वीकार  करता  हूं  ।  संशोधन  संख्या  ४३

 को  नहीं  |  सत्य  संशोधन  भी  मैं  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 नदी  दाजी
 :

 नौकरी  से  हटाने  पर  या  मृत्यु  होने  पर  वहां  उपदान  योजना  पिछली  तिस
 तिथि  से

 लागू  नहीं  को  जाती
 ।

 fat चे०
 रा०  पट्टाभिरामन  :  मैं  ने  पहले  ही  स्थिति  के

 बारे  में  बता  दिया  है  ।

 प्रायः  उचित  होती  परन्तु  १९६१  का  कभी  जिक्र  ही  नहीं  न्  ।

 थाप  में  नौकरी  से  हटाने  के  मामले  में  पिछली  तिथि  से  लागू  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  आशा

 है  कि  माननीय  मित्र  इस  बात  को  लेंगे  ।

 १९६१,  सब  से  सन्तोषजनक  अवधि  होगी  ।

 श्री  वारियर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ३५  वापिस लेना  चाहता

 संशोधन  संख्या  ३५  सभा  की  श्रीमती  वापिस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  ३६  माननीय  मंत्री  ने  स्वीकार कर  लिया है  ।  मैं  इसे

 मतदान के  लिये  रखेंगी  1

 प्रशन यह  है

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ८५,  दाऊद  get  दिए  जाएं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  (३६)

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  मैं  संशोधन  संख्या  १६  को  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  १६  सभा  को  श्रीमती  से  वापिस  at  गयी  ।

 पोट्टेकट्  :
 मैं

 संशोधन  संख्या  १७  वापिस  लेना  चाहता  हूं

 संशोधन  संख्या  १७,  सभा  की  श्रीमती  से  वापिस  लिया  wan

 महोदय  संशोधन  संख्या  ३८  वही  है
 जो  संशोधन संख्या  १७  है  ।

 वह  अग्रिम  है ।

 अरब  मैं  सरकारी  संशोधन  संख्या  ७०,  ७४,  ७५,  ७६  कौर  ७७  मतदान के  लिये  रखेगा  ।

 रन यह  है

 (१)  पृष्ठ  पंक्ति  C—

 sub-sectionਂ  के  बाद  sub-section  (1)  of

 section
 17”  घारा  १७  की  उपधारा

 TQ)

 wee
 जोड़  दिये

 जायें  ।  [vo]

 मूत  प्रंग्रेजी  में
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 (२)  पृष्ठ  2,  पंक्ति  ६,

 ः

 unary
 [  स्वेच्छा  से

 त्यागपत्र
 देता

 है
 ]  के  बाद  or  after

 he  rst  day  of  July,  1961”  | है ह पहली  जला
 90६४१ VRE  या  उस के फ  चन्द

 जोड़  जायें  ।  [७४]

 |  न्  )  पृष्ठ  .२  पंक्ति

 ground  whatsoeverਂ  भी  कारण  के  बाद  than  on

 the  ground  of  conscienceਂ  [प्रन्त:करण  के  कारण को  छोड़  कर  ]  शब्द  जोड़  दिये
 र

 जाय  द ||  [ox]

 (४)  पृष्ठ  पंक्ति

 than  ten  years  lentਂ  वर्ष  से  कम  शब्द  ger  दिये  जायें

 ७६]

 (५)  पीठ  २,  पंक्ति  ११,

 resignsਂ  से  त्यागपत्र  देता  शब्दों  के  बाद  or

 afrer  the  Ist  day  of  July,  1961”  चली  मुना  PEER  को  या  उस  के

 शब्द  जोड दिये  जायें  ।  [99]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्री  बैरियर  में  संशोधन  संख्या  ४४  को  वापिस  लेता  हूं

 संशोधन  संख्या  ४
 ४

 सभा  की  झ्र नुम ति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 च०  का०  भट्टाचार्य  :  में  संशोधन  संख्या
 ४  ४३,  ४५  कौर

 ४६  को  वापिस लेने  के  लिये

 सभा
 की

 अनुमति  चाहता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  ४२,  ४३,  VY  धौर ४६  सभा  की  wana से  वापिस  लिये  गये  ।

 हाजी  :  में  संशोधन  संख्या  १  को  वापिस  लेने  की  ध्रुमिर  चाहता  हूं  ।

 संबोधन  संख्या  १  war  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  मया

 Fett  स०  सो ०  बनर्जी  :  मैं  भी  संशोधन  संख्या
 ८

 वापिस  लेने के  लिये  सभा  की  म्रनुमब्ि

 ग्वाला

 संशोधन  संख्या  ८  सभा  की  श्रीमती  से  वापिस  लिया  गया

 महोदय  :
 प्रश्न

 यह  है
 :--

 5 ् खंड  ३  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  अम  बन

 प्रस्ताव  हुआ

 गैसल  प्रंग्रेजी  में
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 खंड  ३  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड
 ४.  ८,  &  १०,  rt,  १२  और १३  के  लिये  नई  धारायें  :

 fat  दाजी
 :
 मैं  संशोधन  संख्या  २  को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 fat स०  सो०  बनर्जी
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 faery  महोदय  :  यह  संशोधन  सही  है  जो  संशोधन  संख्या  २  है  ।

 श्री  वॉरियर
 :

 में  संशोधन  संख्या  ४८,  KE  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 च०  का०  मट्टाचाये में  संशोधन  संख्या  १८,  ¢&,  २१,  २२,  83,  43,  yw I  ५९,  ६०,

 ३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  दाजी
 :

 में  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करता  हूँ
 :

 शी  G°  चल  सौय  :  मैं  संशोधन  संख्या  द्
 गौर  ६४

 क  रता
 हूं

 नीचे  to  पट्टाभिरामन मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 ———

 पृष्ठ  ७,  पंक्ति  €  के  बाद  निम्न  दाऊद  रख  दिये  जायें  :--

 ~“Power  of  Government  13A.  (1)  Notwithstanding  anything  contained
 to  fix  interim  rates  in  this  Act,  where  the  Central  Government
 of  wages  is  of  opinion  that  it  is  necessary  so  to  do,  it  may

 after  consultation  with  the  Board,  by  notifi-

 cation  in  the  Official  Gazette,  fix  interim  rates
 of  wages  in  respect  of  working  journalists.

 (2)  Any  interim  rates  of  wages  so  fixed  shall  be  binding  on  all  employers  in
 relation  to  newspaper  establishments  and  every  working  journalist  shal]  be  en-
 titled  to  be  paid  wages  at  a  rate  which  shall,  in  no  case,  be  less  than  interim  rates
 of  wages  fixed  under  sub-section  (1).

 (3)  Any  interim  rates  of  wages  fixed  under  sub-section  (1)  shall  remain  in
 force  until  the  order  of  the  Central  Government  under  section  12  comes  into

 की  अन्तरिम  दरें  निर्धारित  करने  संबंधी  सरकार  की

 [१३ क  (2)  इस  अधिनियम  में  किसी  बात  के  रहते  हुए  जहां  पर  केन्द्रीय सरकार  की

 यह  राय हो  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मजूरी  की  अन्तरिम  दरें  निर्धारित  करना  आवश्यक  वह  बोर्ड

 से  परामर्श  कर  के  सरकारी  गजट  में  घोषणा  निकाल  निर्धारित  कर  सकता  है  ।

 (2)  इंस  प्रकार से  निर्घारित  की  हुई  अन्तरिम  समाचार  पत्रों  के  सभी  संस्थानों  के

 नियोजकों  पर  श्रनिवाये  रूप  से  लागू  होंगी
 ।  ्र  प्रत्येक  श्रमजीवी  पत्रकार  को  उपधारा  (१)  के श्रन्तगंठ

 निर्धारित  अन्तरिम  मजूरी  के  दरों  से  कम  दर  पर  किसी  भी  अवस्था  में  मजूरी  नहीं  दी  जायेगी  ।

 (3)  उपधारा  १  के  wea  निर्धारित  मजूरी
 की

 कोई  भी  भ्रत्तरिम  दरें  उस  समय
 तक

 लागू

 होंगी जब  तक  घारा  १२  के  केन्द्रीय  सरकार  का  लागू  नहीं  होता  ।  |

 (७१)

 महोदय
 :

 ये  सभी  संशोधन  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  हैं  ।

 fort  बैरियर
 :

 अपने  संशोधन  संख्या
 ४८  VE  को  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  सभा  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  पिछली  बार  जब  मजूरी  बोर्डे  बनाया  गया  था
 तो

 इन  लोगों
 की  बिल्कुल सब  हेलना  कर

 दी  गई  थी  ।

 ्  at oF ञ्  wat  ह
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 [att

 श्रमजीवी  पत्रकारों  में  से  बहुत  से  मासिक  ate  अन्य  पत्रों  में  काम  करते  हैं  ।  मासिक सक  पन्नों

 इत्यादि  में  पत्रकारों  को  fawn  ध्यान  से  काम  करना  पड़ता  है  ।  दैनिक  समाचार  पत्रों  से  ज्यादा  बल

 शीघ्रता  पर  होता  सब  मासिक  या  वार्षिक  पत्रों  में  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखना  पड़ता  है  कि

 सब  सामग्री ठीक  हो

 साप्ताहिक  ate  मासिक  पत्रों  को  काफी  ग्राम  होती  है  ।  बे  श्रमजीवी पत्रकार  अधिनियम  के

 सभी  लाभ  पत्रकारों  को  दे  सकते  हैं  ।  दैनिक  पत्रों  को  तो  विज्ञापनों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।

 पता  नहीं  पिछली  बार  उन्हें  क्यों  छोड़  दिया  गया  |  जब  मेंने  श्रम  मन्त्रालय  को  लिखा  ता  उन्होंने  उत्तर

 दिया  कि  पर्याप्त  जानकारी  थी  मेरे  विचार  में  इस  बात  की  अवद्य  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  जब

 अगला  बोड़  बनाया  जाए  तो  न  हो  |

 इस  समिति  में  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  प्रादेशिक  भाषाओं  के  पत्रों  के  कर्मचारियों  का  होना

 चाहिए 3

 श्री  दाजी  )  :  यद्यपि  पारिश्रमिक  के  निर्धारण  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  ध्यान  रखा

 गया  है  तथापि  अन्य  कर्मचारी  जो  उनसे  भी  भ्र संगठित  तथा  दोषित  हैं  उनका  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  ।

 जहां  तक  ब्रोड  के  गठन  का  तत्पर  है  बोड़  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  तब  कोई

 आपत्ति  नहीं  की  है  तब  इस  बोले  के  गठन  में  परिवर्तन  करने  की  क्या  श्रावस्यकता  है
 ?

 इसे  परिवर्तन  करने  के  पूर्वे  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  में  भी  नहीं  पूछा  गया  है  ।

 पानी स०  पो०  बनर्जी  :  में  संशोधन  संख्या  १०  प्रस्तुत  करता  दूसरा  तात्पर्य  यह

 है  कि  मजूरी  बों  के  ग्रीन  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  दूसरा  वर्गे  भी  चाहिये  |  तथा  उसमें  स्वाधीन

 व्यक्ति रहना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  से  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  से  अधिक  उचित  इस  कार्य  के  लिये

 कोई  व्यक्ति  नहीं  मिल  सकता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  संशोधन  पर  मतदान  लिया  जाये

 >
 थ्री हु०

 चल  सौय
 )  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  पर  हु

 जेनरल  डिस्कशन  जवाब  देते  ga  माननीय  उप मन्त्री जी  ने  कहा  कि  एक्सपीरियंस

 से  उनको  पताਂ  चला  है  कि  वेज  बो  की  पहले  जो  क्ाम्पोज़ी श  वह  उतनी  बेहतर

 नहीं  जितनी  कि  इस  बिल  में  दी  गई  नई  कम्पोज़िशन  है  ।  लेकिन  उन्होंने  यह

 नहीं  बताया  कि  इंस  बारे  में  उनका  एक्सपी  रियाज़  तजुर्बा  क्या  पना  तो  कहना  यह  है  कि

 जो  कम्पोज़िशन पहले  रखी  गई  उसी  को  कायम  रखा  किंग  जर्नलिस्ट्स  श्र

 एम्पलाइज  के  प्रतिनिधियों  को  रखा  जाये  उनके  जो  तीसरी  श्रेणी  का  इंडिपेंडेंट  व्यक्ति

 रखा  वह  हाईकोट  या  सुप्रीम  कोट  का  जज  होरेस  उसको  चेयरमन  बनाया  जाये  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि
 जो

 दो  इंडिपेंडेंट आदमी  वे  प्रजुडिस्ड नहीं  ऐसा  सोचना  ग़लत

 है  ।  मैँ  ऐसा  नहीं  सोच  सकता  हुं  कि  जो  दो  आदमी  उनकी  किसी  तरह  की  भ्रोपीनियन

 होना

 ।

 अवान  ही  साकी  TEI  गर

 हो  प्रो-बर्किंग  जर्नेलिस्ट  होगी  या
 प्री एम्पलायर  इससे

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 बेहतर  है  कि  वे  जो  बों  में  दो  ही  श्रेणियों  के  आदमी  रखे  जायें  ।  कौर  तीसरी  श्रेणी  का  आदमी  सिफ

 जज  जो  कि  चेयरमन  बनाया  जाये
 ।

 इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  बोर्ड  में  दो  ak  इंडिपेंडेंस  को

 नहीं  रखना  चाहिए  ॥

 दूसरी  एमेंडमेंट मेरी  सब  सैक् दान  १२(२)  के  बारे में  RY  में  कहा  गया  है  कि  वेज

 ae  की  जो  रिकोमेंडेंशन्प उनको  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कुछ  चेंजिज़  के  साथ  लागू  करने  के  लिये कह

 सकती  है  |  लेकिन  सब  २  में  कहा  गया  है  कि  इन  सारी  चीज़ों  से  भी  गवर्नमेंट  आगे  बढ़

 सकती  रिकोमेंडेशन्ज  से  कौर  आगे  बढ  सकती  है  झर  चेंजिज़
 भी

 कर  सकती  है  ।
 मेरा  कहना  यह  है

 कि  यह  सब  सैक्शन २  not  withstanding  any  thing  contain:d  बात  के

 हुए  भो  से  ले  करके  as  it  thinks fit  जसा  उचित  तक  श्रोमिट कर  दिया  जाए

 इससे  श्राप  बहुत  भाग  कौर  बहुत  दूर  बढ  सकते  यहां  तक  कि  जो  रिकोमेंडेदान्स

 उनकी  बिल्कुल  वाल्टर  भी  कर  सकते  हैं  ।  यह  नहीं  होना  चाहिये  |  इसलिए मेरी  एम  कमेंट

 है  कि  इसको  श्रोमिट  कर  दिया  जाए  ।

 श्री  च०
 का०  संशोधन  संख्या  २३  को  वापस  लेता  हूं

 ।
 क्योंकि  उप मन्त्री

 ने

 संशोधन  संख्या  ७१  को  स्वीकार  कर  लिया  है  जहां  तक  संशोधन  संख्या  १८  का  प्रश्न है  उसका

 उद्देश्य  यह  है  कि  सरकार  को  निर्धारण  तथा  संशोधन  दोनों  की  शक्तियां  प्राप्त  हो  जायें  ।  में  मन्त्री

 महोदय  से  सिफारिश  क  दूंगा  कि  उसे  स्वीकार  कर  लिया  जाये

 संशोधन  संख्या  १६  का  उद्देश्य  यह  है  कि  सरकार  इस  अधिनियम  के  प्रबल  में  जाते  ही  एक

 मजूरी  बोझ
 बनाया  जाये  १९५८ के  अधिनियम  में  यह  कहा

 गया
 था

 कि  आदेश  जारी  होने  के  तीन

 वर्ष  के  भीतर  मजूरी  बोले  की  नियुक्ति  हो  जाये  तथापि  तीन  वर्ष  बीत  जाने के  बाद  भी  मजूरी  बो

 नियुक्त  नहीं  किया  गया  इससे  पत्रकारों  में  सन्देह  पैदा  हो  जाना  स्वाभाविक  है  ।

 संशोधन  संख्या  २१  में  मैंने यह  अवधि  २१दिन रखी  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  Eo  दिन के

 भीतर  इस  मामले  का  निचय  कर

 में  सरकार से  अनु  al  करता हूं  कि  संशोधन  संख्या  २१,  २२,  ५१  कौर  ५४  स्वीकार  कर  लिये

 जायें  ।

 tat वे०  पट्टाभिरामन :  जहां  तक  संशोधन संख्या  ४८  का  सम्बन्ध  2eyUy h Afa- के

 नियम  के  अधीन  अख़बार  की  परिभाषा  के  अ्रन्तगंत  त्रैमासिक  तथा  अन्य  पत्र  आरा  जाते  हैं  ।

 में  श्री  भट  टाटा  यं  के  संशोधन  के  विषय  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  खण्ड  काफी  अच्छा

 सरकार  आदेश  को  १  महीने  के  भीतर  प्रकाशित  कर  देती  है  ।  छत  वर्तमान  शब्दावली

 काफी  ठीक  है  ।

 में  संशोधन  २२  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  क्योंकि  इस  बात  का
 उपबन्ध  है  कि

 नियोजन  से  बकाया  राद  का  भुगतान  लिया
 जा  सकता  है  ।

 मेरे  विचार  से  संशोधन  संख्या
 १८  ग्रावश्यक  नहीं है  ।

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  १९  का  सम्बध  उसे  स्वीकार  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  बो

 के  सदस्यों  तथा  उसके  सभापति  को  चुनने  की  आरम्भिक  कार्यवाहियां  हो  रही  तथापि  आपातकाल

 में  इस  बोझ  का  गठन  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  इस  पर  विचार  करना  होगा  |

 श्री  दाजी  कौर  श्री  स०  मो ०  बनर्जी के  संशोधनों  का  यह  परिणाम  होगा  कि  घारा  ११  हटा

 ली  धारा  ११  में  दी  गयी  शक्तियां बोर्ड  को  उचित  काम  करने  के  लिये  अवश्यक हैं  ।

 में  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर
 सकता हूँ

 ।

 मूल  प्र प्रे जी  में
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 श्री  to

 श्री  हाजी  का  संशोधन  संख्या  ५  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता
 है  क्योंकि  यह  वांछनीय है  कि

 सरकार  को  सिफारिशों  में  छोटे  मोटे  परिवर्तन  करने  की  शक्ति  होनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  संशोधनों  का  तात्पर्य  है  बोर्ड  के  श्रीहीन  केवल  श्रमजीवी

 पत्रकार  ही  आरा  सकते  अन्य  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  मजूरी  as  में  दो  स्वतन्त्र  सदस्य  नहीं  होने

 चाहियें ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  अन्य  कई  बोर्डे  ऐसे  हैं  जिनमें  दो  स्वतन्त्र  सदस्य  होते

 हैं  ।  पहिले
 भी

 ऐसे
 दो

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  के  रखने  से  मारी  ats  को  एकमत  प्रतिवेदन  बनाने  में

 सहायता  मिली  है
 ।

 प्रतिवेदनों  के  सर्वसम्मत  होने  से  यह  सहायता  मिलती  है  कि  सम्बन्धित  उद्योगों  में

 उनकी  क्रियान्वित  लगभग  पूरी  होती  है  ।

 wail  तक  के  अनुभव  से  यह  ज्ञात  ga  है  कि  इससे  उद्योग  तथा  श्रमिकों  के  बीच  मतभेद

 को  पाटने  में  बहुत  सहायता  मिलती  है
 ।

 ब्रिटेन  में
 भी

 यही  परम्परा  है
 ।

 वहां  के  मजूरी  बोर्डों
 में

 गैर  सरकारी  व्यक्ति  शामिल  किये  जाते  हैं
 ।

 उक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विधेयक  में

 जिस  प्रकार  का  उपबंध  किया  गया  है  वही  वांछनीय  प्रतीत  होता  है  ।

 fet  वॉरियर
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या
 ४८

 प्रौढ़  ve  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या
 ४८  ब्ट्  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  सरकारी  संशोधन  संख्या  ७१  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  wet यह  है  :

 पृष्ठ  w—tfad & H are faq wee €  के  बाद  निम्न  शब्द  रख  दिये '  जायें  :

 ‘Power  of  Government  13A.  (1)  Notwithstanding  anything  contained
 to  fix  interim  rates  of  in  this  Act,  wherethe  CentralGovernment  is  of

 wages. |  opinion  that  it  is  necessary  so  to  do,  it  may  after
 consultation  with  the  Board,  by  nctification  in
 the  Official  Gazette,  fix  interim  rates  of  wages
 in  respect  of  working  journalists.

 (2)  Any  interim  rates  of  wages  so  fixed  shall  be

 binding  on  all  employers  in  relation  to  newspaper
 establishments  and  every  working  journalist
 shall  be  entitled  to  be  paid  wages  at  a  rate  which

 shall,  in  no  case,  be  less  than  interim  rate

 wages  fixed  under  sub-section  (1).

 (3)  Any  interim  rates  of  wages  fixed  under  sub-

 section  (1)  shall  remain  in  force  until  the  order
 of  the  Central  Government  under  section  12
 comes  into

 की  अन्तरिम  (१)  इस  भ्र घि नियम  में  किसी  बात  के  रहते  हुए  जहां

 दरे  निर्धारित  करने  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  राय  हो  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मजूरी

 सम्बन्धी  सरकार  की  की अन्तरिम  दरे  निर्धारित  करना  आवश्यक  वह  बोर्डे  से  परामर्श  करके

 शाक्ति  सरकारी  गजट  में  घोषणा  निकाल  निर्धारित  कर  सकता  है  ।

 (२)  इस  प्रकार  से  निर्धारित  की  हुई  water  समाचार  पत्रों

 के  सभी  संस्थानों  के  नियोजकों  पर  अनिवार्य  रूप  से  लागू  होंगी  ।  और

 प्रत्येक  श्रमजीवी  पत्रकार  को  (१)  के  3.0  निर्धारित  अंतरिम

 मजूरी  की  दरों  से  कम  दर  पर  किसी  भी  अवस्था  में  मजूरी  नहीं  दी  जायेगी  ।

 (३)  उपधारा  (१)  के  श्रन्तरगंत  निर्धारित  मजूरी  की  कोई  भी

 अन्तरिम  दरे  उस  समय  तक  लागू  होंगी  जब  तक  धारा  १२  के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  सरकार  का  आदेश  लागू  नहीं  होता  (७१)

 मल  कि) झ ग्रेजी  में
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 |: हू ०
 का ०  मभट्टाचायें

 :
 मैं  भ्र पने  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 १८,  rg,  २१,  RX,  २३.  ५१,  ५३,  XY,  US,  ६०  कौंर  ६३  सभा
 की  अनुमति

 से  anita लिये  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३,  ६१,  ६४  कौर २०  मतदान  के  लिये  रखें  गये

 और  स्वीकृत  हुए  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  wet  यह  है  :

 खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ४  संबोधित रूप  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड ५६  १७  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा
 ग za

 चे०  रा०  पट्टाभिरामन  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 ,  पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १  ै

 paper  employeeਂ
 पत्र  के  ७  निम्न

 gee  रख  दिये  नायें  :

 or  any  person  authorised  by  him  in  writing  in  this  behalf
 or  in  the  case  of  the  death  of  the  employee,  any  member  of  his

 family.
 ह

 भ्रमणा  कोई  ऐसा  जिसे  उसके  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  लिखित  रूप  से

 प्राधिकार  दिया  गया  अथवा  कर्मचारी  की  मृत्य  हो  जाने  उसके  परिवार

 का  कोई  (9)

 fat  श्र०  ना०  विद्याशंकर
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  २६  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  को  प्रयुक्ति  से  वापिस  लिया  गया
 |

 fet  च् ०  का०  भट्टाचायें  :
 मैं

 dates  संख्या  २४,  २५,  २६  कौर  २७  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४,  २५,२६  २७
 मतदान  के  लिये

 रखें  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए |

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  ै

 employee’
 पत्र  निम्न

 दाऊद  रख  दिये  जायें  :

 or  any  person  authorised  byhim  in  writing  in  this

 behalf,  or  in  the  case  of  the  death  of  the  employee,  any  member

 of  his

 _

 मल  अंग्रेजी  में
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 रिया  महोदय ]

 प्रिया  कोई  ऐसा  जिसे  उसके  हारा  इस  सम्बन्ध  में  लिखित  रूप  से

 प्राधिकार  दिया  गया  अथवा  कर्मचारी  की  मृत्यु  हो  जाने  उसके  परिवार

 का  कोई  (७२)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  set  यह  है  :

 हई खण्ड  ५,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  झंग  बने  पडे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  4.0  संशोधित  रूप  से  विधेयक  का  सर्प  बने

 दंड  ६  कौर  ७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  I

 खण्ड  ८.  धारा  &-F  १  रख  की

 श्री  हाजी
 :

 मैं  संशोधन  der
 ७

 प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  बड़े
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  ५६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  दाजी
 :

 मैं  प्रिये  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  सरकार

 ने  उन्हें  समझौते
 का

 श्रीनिवासन
 दिया  है  सरकार  को  श्रपना  वचन  पुरा  करना  चाहिए  |

 fat  बैरियर
 :

 हमें  मंत्री  महोदय  के  तकों  से  संतोष  नहीं  हुआन  है  ।  इन  गैर  सरकारी

 श्रमिकों  को  सरकारी  श्रमिकों  से  कहीं  अधिक  वेतन  व  सुविधायें  मिल  रही  हैं  ।  यदि  ऐसी  ही  बात  है

 तो  इन  दादों  को  रहने  दिया  जाये  ।

 fat  मैं  ने  यह  संशोधन  दिया  है  कि  खण्ड  ve  उन  कर्मचारियों  पर  न  लागू

 किया  जाये  जो  पहले  ही  सरकारी  नौकरी  में  हैं  ।  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  उन  को  उपदान

 ate  काम  के  घण्टों  के  मामले  में  लाभ  हुस्नारा  ।  संस्था  ने
 ७

 CERR  को  पत्र  भेजा

 है  जिसमें  उन्होंने  इन  सब  तर्कों  का  विरोध  किया  है  ।  जो  माननीय  मंत्री  ने  कहा  वह  सही  नहीं

 है  ।  मेरा  संशोधन  स्वीकार किया  जाना  चाहिए

 pat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  सरकारी  मुद्रणालयों  में  काम  करने  वाले

 पत्रकारों  की  प्रच्छी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाना

 चाहिए  तभी  हम  इस  खण्ड  के  बारे  में  निर्णय  कर  सकते  हैं  ।  प्रस्तावित  खण्ड  १९  को  इसलिए

 ger  देना  चाहिए  कि  ag  विवाद पूर्ण  है  तथा  सरकारी  मुद्रणालयों  में  सेवामुक्त  पत्रकारों  के

 लिए  श्रह्तिकर है  ।

 डा०  मा०  श्री०  शरण
 :

 सरकारी  कौर  गैर  सरकारी  मुद्रणालयों  की  सेवाओं  में  भेद  किया
 जाता  है  ।  यह  तो  भेद  है  ।  यदि  दोनों के  उत्तरदायित्व एक  ही  प्रकार  तो

 सरकार  को  उन्हें  बराबर  समझना  चाहिए  ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन
 :

 मैं  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  हम  सरकारी  कर्मचारियों  की

 गैर  सरकारी
 क्षेत्र  में

 श्रमजीवी  पत्रकारों के  साथ  तुलना  नहीं
 कर

 सकते
 ।

 जहां  तक  सरकारी

 मूल  भ्रेंग्रेजी  में



 १४५  (  )  श्रमजीवी  पत्रकार  विधेयक  १६११

 नौकरी  में  पत्रकारों  का  सम्बन्ध  है  वे  ऐसी  पत्रिकाएं  तैयार  करते  हैं  जो  उन  के  ही  लिए  उपयोगी

 हैं  जो  कि  उस  विषय  में  दिलचस्पी  रखते  हों  ।  दूसरी  ake  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रमजीवी  पत्रकार

 लोगों  की  झ्रावश्यकताओओं को  पुरा  करते  हैं  ।

 इन  लोगों  की  सेवा  को  इस  प्रकार  हैं  ।  सरकारी  कमेंचारी  के  लिए  जितनी  अवधि

 के  लिए  वह  काम  पर  रहता  है  उस  का  १/११वां भाग  उसे  हरजीत  अ्रवकाश  मिलता  है  जो  कि

 १८०  दिनों  तक  एकत्रित किया  जा  सकता  है  ।  एक  ही  समय  पर  १२०  दिन  तक  अवकाश

 मिल  सकता  है  ।  इस  के  मुकाबले  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  ११  महीने के

 काम  करने  पर  एक  महीने  की  छुट्टी  मिलती  है  whew  से  प्रतीक
 ०

 दिन  तक  की  छद  मित्र

 सकती है  ।

 सरकारी  कमेंचारी  को  एक  वर्ष  की  नौकरी  पर  २०  दिन  के  लिए  ort  वेतन  पर  छटी

 मिलती  है  ।  यह  पूरे  वेतन  की  छुट्टी  में  भी  बदली  जा  सकती  है  ।  सारी  नौकरी  में  परिवर्तित

 छटी  प्रतीक  से  afer  २४०  दिनों  की  मिले  सकती  है  ।  इसके  मुकाबले  में  गैर  सरकारी  श्रमजीवी

 पत्रकार को  प्रत्येक  १८  महीनों के  लिए  एक  महीने  की  ars  वेतन  पर  छटी  मिलती  है  ।  afr

 से  भ्रमित co  दिन  की  हो  सकती  है  ।  ऐसी  सेवा  की  शत  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों को  प्रत्येक  सप्ताह  में  ३६  घण्ट  काम  करना  पड़ता  है  ।  दूसरा  शनिवार

 की  छंटी  मिलती है  ।  गैर  सरकारी  श्रमजीवी  पत्रकारों  को
 ४

 लगातार  हफ्तों  में  १४४ घण्टे  काम

 करना  पड़ता है  ।

 सरकारी  पत्रकारों  को  १६  छुट्टियां  मिलती  हैं
 ।

 श्रमजीवी  पत्रकारों को
 १०

 छुट्टियां

 मिलती हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  अंशदायी  स्वास्थ्य  योजना  परन्तु  श्रमजीवी  पत्रकारों  के

 fac  चिकित्सा  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  रहने  के  लिए  मकान  भी  मिलते  हैं  ।  जिन्हें  मकान नहीं  मिलते

 उन्हें  किराया  मिलता है  ।  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  न  तो  रहने  के  लिए  मकान  दिये  जाते  हैं

 mire  न  किराया दिया  जाता है

 जहां  तक  उपदान का  सम्बन्ध  एक  महीने  के  वेतन  का  एक-तिहाई  दिया

 जाता  है  यदि  अस्थायी  कर्मचारियों  ने  पांच  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  हो  ।  आभास-स्थायी

 कर्मचारी को  झ्राभासस्थायी  सेवा  के  प्रत्येक  पुरे  वर्ष  के  लिए  एक  महीने  के  वेतन  का  एक-तिहाई

 और  मिलेगा  ।  इस  के  अस्थायी  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  तीन  महीने  के  वेतन  तक

 ग्रान्ट्स-स्थायी  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  चार  महीनों  के  वेतन  तक  सत्य  उपदान  मिल  सकता

 है  ।  श्रमजीवी  पत्रकारों को  प्रत्येक  वर्ष  की  नौकरी  के  लिए  १५  दिन  का  औसत  वेतन  उपदान

 मिल  सकता है  ।

 जहां  तक  निवृत्ति  scared  का  सम्बन्ध  ह  , सरकारी  कर्मचारियों  को  प्रत्येक  वर्ष  की  नोकरी

 के  लिए  माथे  महीने  का  वेतन  मिल  सकता
 ।  मृत्यु  होने  पर  परिवार  को  उपदान  १२  महीने का

 वेतन  मिलता  है  ।  जो  ५  वर्ष  की  नौकरी  से  पहले  ही  मर  जाते  उनके  परिवारों  को  ६  महीनों

 के  केतन  के  बराबर  मिलता है  |

 सरकारी  कर्मचारियों  को  ८,१००  प्रति  बर्ष  तक  पेंशन दस  ad  को  सेवा के  बाद  मिल

 सकती है  ।  परिवार  भी  मिल  सकती  है  ।  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  पेंशन  नहीं  मिले  सकती  |



 ZEVR  श्रमजीवी  पत्रकार
 )  विधेयक  ६  १९६२

 [rt  To  रो०  पट्टाली

 सरकारी  कर्मचारियों  को  अनुच्छेद  ३११  का  लाभ  भी  जब  सरकारी  कर्मचारी

 को  निलम्बित  किया  नौकरी  से  हटाया  जाता  है  ।  तो  सर्वोच्च  न्यायालय
 असरत  ज  |  ह का  यह  मत  रहा  है  कि  पदावनति  झर  निलम्बन  ay  ५१5  |

 गर्त  सरकारी  कर्मचारी

 ३११  का  लाभ  उठा  सकेया  | अ्रनुरुछेद

 शमी  हरि  विष्णु  कामत
 :  यदि  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तें  भ्रमणी  हैं  तो  वे

 श्रमजीवी  पत्रकारों  पर  भी  लागू  होनी  कोई  विभेद  नहीं  होना  चाहिए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन

 संख्या  ७  मतदान  के  लिये  रखा  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar  |

 पक्ष में  ३१  विपक्ष में  ey

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५६  मतदान  के  लिये  रखा  गया  प्रौर  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  ——

 खण्ड  ८  विधेयक  का  अंग  छह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  ८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  €  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खण्ड  १०  भी  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 ध. |  चे०  to  पट्टा मिरा मन  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 १०  mic  ११  के  लिए  निम्न  रख  दिया पृष्ठ  ११,  पंक्तियां

 in  section  g—

 (i)  in  sub-section  (1),  for  the  words  the  working  journalist  may,
 the  words,  the  working  journalist  himself,  or  any  other  person  autho-

 rised  by  him  in  writing  in  this  behalf  or  jn  the  case  ofthe  death  of

 the  working  journalist,  any  member  of  his  family  may,  shall  be

 substituted;

 (ii)  for  sub-section  (2),  the  following  sub-section  shall  be  substi-

 tuted,  namely

 [  श

 (1)  उपधारा  (१)  में  पत्रकारਂ  दादों  के  स्यान  पर

 पत्रकार  स्वयं  at  इस  कार्य  के  लिए  उसके  द्वारा  लिखित  रूप  में

 क्त  कोई  अन्य  व्यक्ति  wea  श्रमजीवी  पत्रकार
 की  मृत्यु  हो  जाने की

 हालत  उके  परिवार  का  कोई  सदस्य  शब्द
 रख  दिए

 मल  प्रंप्रेजी  में



 श्रमजीवी  पत्रकार  विधेयक  ए १४  १८८४  )

 (11)  उपधारा  (२)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित उपधारा  रख

 watt  (७३)

 पथरी चे०  का०  भट्टाचार्य
 :.

 मेरे  संशोधन
 संख्या  ३२,  २३  २४  हैं  ।  संशोधन  संख्या

 ३३  को  काफी  हद  तक  स्वीकार कर  लिया  गया  है  संशोधन  संख्या  ३३  कौर  3४  को

 प्रस्तुत  कौर  वापिस  लिए  समझें  में
 संशोधन  संख्या  ग्रोवर  ३४  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  कौर  ३४  मतदान
 के  लिये  रखे  गये  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar
 ।

 पक्ष  में  ३०  fam  में  €७

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  FAT
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 श्री

 में  सरकारी
 संशोधन  संख्या  ७३

 मतदान  के  लिए
 रखूंगा

 ।

 प्रश्न  यह

 ११,  पंक्तियां  १०  कौर  ११ के  लिए  निम्न  रख  दिया

 (b)  in  section

 (i)  in  sub-section  1,  for  the  words  ‘the  working  journalist  may’  the

 words  ‘the  working  journalist  himself?  or  any  other  person  authorised  by  him.

 in  writing  in  this  behalf  or  in  the  case  of  the  death  of  ‘the  working  journalist

 any  member  of  his  family  may’  shall  be  substituted  ;

 (ii)  for  sub-section  (2),  the  following  Sub-section  shall  be  substituted,

 namely

 (a)  घारा

 ~
 (1)  उपधारा  (१)  में  पत्रकार  शब्दों  के  स्थान  पर  ‘aa

 पत्रकार  कौर  इस  कार्य  के  लिए  उसके  द्वारा  लिखित  रूप  में  अधिकृत

 कोई  wer  व्यक्ति  भ्रमणा  श्रमजीवी  पत्रकार की  मृत्यु  हो  जाने की  हालत

 उसके  परिवार  का  कोई  सदस्यਂ  शब्द  रख  दिए  जाएंग े;

 (॥)  उपधारा  (२)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपधारा  रख  दी

 ग्रयात (स  पाषाण  (93)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  t—

 खण्ड  १०  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड १०  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 खंड
 १

 के  दो  संशोधन  हें
 ।

 उन्हें  कोई  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा
 ।

 प्रशन
 यह  है
 खंड  १,

 अधिनियम  सूत्र  ौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  ै

 प्रस्ताव ब  देदे |

 अमूल  अंग्रेजी  में



 श€१४  व्यक्तिगत  घाव
 उपबन्ध  )  ६  gage

 विधेयक

 सड  १
 प्रघिनियमन  सुत्र  ,  पौर  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री चेरा वे०  रा०  पट्टाभिरामन  :
 में  प्रस्ताव करता  हं

 न्  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :--

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |

 व्यक्तिगत  कालीन  विधेयक

 ake  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चे०  to  :

 bed a  |  हुं

 सकी  काल  में  लगे  हुए  कुछ  व्यक्तिगत  घावों  में  सहायता  देने  के  लिये  उपबंध  करने

 '

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 विधेयक का  उद्देश्यों are  कारणों  के  विवरण  में  बता  दिया  गया  है  ।  इस  विधेयक  के  «

 ी झन्तगात  रेव्द्रीय  सरकार  को  एक  योजना  बनाने  के  लिये  दाक्तियां  प्रदान  करना  है  जिसके  arta

 सैनिक  लोगों  को  व्यक्तिगत  घावों  कें  लिये  वित्तीय  सुविधा  दी  जाये  ।  युद्ध काल  में  प्रा पात कालीन  ea

 करने  पर  यह  सुझाव  हो  सकता  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  घाव  श्री  सकते  हैं  जो  कि  नितांत

 सैनिक  श्रेणी  से  होंगे
 ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  गत  युद्ध  में  युद्ध  घाव  अध्यादेश  PRU 2 H Aid के  अस्तंगत

 की
 गई  थी

 ।
 परन्तु  को  स्थिति  में  वह  व्यवस्था  काफो  नहीं  है  ।

 आधुनिक  युद्ध  में  किसो  को  भी  घाव  ग्रा  सकते  है  ।  ऐसे  व्यक्ति
 जो

 प्रत्यक्ष
 अथवा

 अपरोक्ष

 रूप  से  हमारे  प्रतिरक्षा  के  प्रयत्नों  से  सम्बन्धित  कामों  अथवा  सेवाओं  में  नियुक्त हों  ।
 उनके

 परिवारों  की  सहायता  व्यवस्था  करना  बड़ा  हो  जरूरी  है  ।  व्यक्तिगत  ग्रा घात  से  कई  लोग  मर  भी

 सकते  हें  श्र  रोजगार  से  भी  नकारा  हो  सकते  हें  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखे  बिना  कि  उसके
 घाव

 के  समय  अया की  स्थिति  क्या  उसे  सहायता  दी  जायेगी  ।

 वित्तीय  राहत  के  घायल  व्यक्ति  को  चिकित्सा  सुविधा  की  श्रावव्यकता  रहेगी  ।

 सरकार  उन  शक्तियों  को  प्राप्त  करने  का  विचार  करती  है  जिससे  वहू  झ्ौषवालयों  तथा

 अस्पतालों  को  निदेश  दे  सके
 कि

 वे  उन  कर्मचारियों  के
 घावों  के  लिये  चिकित्सा

 तथा

 सुविधाऐं दें  जो  वेतन  प्राप्त  हों  अथवा  नागरिक  प्रतिरक्षा  स्वंय  सेवक  हों
 ।

 मुझे  विश्वास है  कि  सदन

 इसकी  आपातकालीन  WaT  HAT  को  समझता  ड  sa  विधेयक  को  रानी  स्वीकृति  प्रदान  करेगा
 ।

 1उंपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुम्रा । महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  ।

 श्रीमती  विमला  देवी  :  हमारा  देश  राज  युद्ध  कालीन  स्थिति  से  गुजर  रहा है

 इस  स्थिति में  यह  विधेयक  बहुत  जरूरी  है  ।  इसका  गद्दे दय  प्रशंसनीय हे  तथा  इसका
 स्वागत  किया

 nee जाना
 इस

 बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सहायता  तो  देनी  चाहिये  परन्तु  यह oe
 उर्बा  स्वत

 i
 झंप्रेजी  में



 व्यक्तिगत  घाव  उपबन्ध  ) १४  Ug,  १८८४  )  PERK
 घायल

 ऐसे  ही  सांकेतिक  प्रकार  की  ही  न  होकर  पर्याप्त  हानि  चाहिये  ।  दूसरी  बात  यह  योजना  में  मामलों

 को  सी  कर  तथा  न्यायपूर्ण  पं  ग  से  निपटाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये
 |

 तीसरी  बरात  यह  है  कि
 जब  कि

 घावों  का  इलाज  भ्रस्पतालों  में  न  यदि  वे  लोग  १००  रुपये  प्रति  मास  से  कम  पाते  हों  तो  उन्हें  पूर्ण

 aaa  इरादी  मिलना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिकत में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हू ंकि  घायल

 व्यक्तियों  को  नौकरशाही  मनोवृति  वाले  अन्यायी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रतीत  करने  का  अधिकार

 होना  चाहिये  |

 विधेयक के  खंड  ३  के  ह... प्रन्तगत  जो  भी  योजना  बनाई  जायेगी  उसे  संसद  के  सभा  पटल  पर  रखी

 जानी  चाहिये  ताकि  संसद  उस  पर  विचार  करने  का  प्राप्त  कर  सके
 |

 इन  शब्दों  से  में  इस  विधेयक

 का  स्वागत करती  हूं  ।

 डा०  गायतौंडे  दमन  कौर दीव  )
 :

 उपाध्यक्ष  में  विधेयक

 का  सवागत करता  हूं  ।  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  जब  तक  कोई  नागरिक

 प्रतिरक्षा  श्रीधर  नाम  पारित  नहीं  हो  वह  विधेयक  एक  अलग  थलग  सा  विधान  जान  पड़ता  है

 faa  का  समस्या  के  विभिन्न  पतलूनों  से  कोई  संबंघ  नहीं  है
 ।

 समस्या यह  है  कि
 क्षतिपूर्ति  धन  का  waar  कैसे  किया  जब  तक  हम  यह  नहीं

 जानते  तब  तक  विधेयक  का  श्रमिक  od  नहीं  रह  जाता
 ।

 हमें  भ्  हानि  का  कुछ

 संकेत  मिलना  चाहिये  उस  धन  का  भी  जो  इसके  प्रभावों  को  कम  करने  के  लिये

 areas  विधेयक  को  पारित  करने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  सरकारी  विशेषज्ञों

 को  सारी  समस्या  का  QeEqqrT  करना  चाहियें  ।

 श्री  हरि  विष्णु  यद्यपि  में इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं

 परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कायें  संचालन नियमों  के  नियम  ६६ में

 जिन  बातों  का  उपबन्ध  है  उन्हें  पूरा  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  वित्तीय  ज्ञापन में  विधेयक

 जन् नस्त ग्रस्त
 तथा  श्रनावतंक  व्यय  का  थि  नहीं  दिया  गया  हम  इस  विधेयक  के

 संबंध  में  तब  तक  आगे  नहीं  बड़
 सकते  हें

 जब
 तक

 कि  उस
 नियम

 को
 संशोधित न  किया

 जाय ॥

 व्यक्तिगत  घावों  के  संबंघ  में  विधेयक  लाने  के  पूर्वे एक  नागरिक  सुरक्षा  विधेयक  पारित

 किया  जाना  चाहिये
 था

 ।  यह  शोर भी  अच्छा  होता  कि  एक  व्यापक  नागरिक  सुरक्षा  विधेयक

 पुरःस्थापित  किया  जाता  ॥

 विधेयक  के  बहुत  से  उपबन्ध  were  हूँ
 ।

 विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों a

 सन्निहित ya  वक्तव्यों  के  संबंध  में  कुछ  अधिक  रोशनी  डाले  जाने  की  जरूरत है  यहं

 स्पष्ट  नहीं  हैकि  युद्ध के  घावों  संबंधी
 ।  १९४१  के  अध्यादेश  का  निरसन  क्यों  नहीं  किया

 मया  उसको एक  अधिनियम  के  रूप  में  क्यों  नहीं  परिवर्तित किया  गया  ?

 arm  है
 कि

 व्यक्तिगत  एवं  व्यक्तिगत  सेवा  के  घावों  का  निर्धारण  सहानुभूति  एवं  समझदारी

 से  किया  जायेगा
 ।

 एक  ग्न्य  पहलू  के  सम्बन्ध  में  भी  यह  विधेयक  श्रनिद्चित है  ।  युद्ध घाव  योजना

 जैसी  कोई  चीज़  नहीं  है  जिसका  निर्देश  किया  गया  है  ।  कौर  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  है  कि  CevR  के

 नियम  wae  पर  प्रतिकर  का  आकलन  कैसे  किया  जायेगा  ।

 fat  अंग्रेजी  में

 2422(Ai)  LSD
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 विधेयक

 eft  बूटा  fag  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  पर्सनल  इंजरीज़  प्राविजंस

 बिल  हमारे  सामने  सरकार  ने  इस  बिल  को  पेश  करके  इस  बात  का  सबूत  दिया  है  कि  अपने  देश  की

 सुरक्षा  के  लिये  जेसे  हमारे  फौजी  नौजवान  सरहदों  के  ऊपर  दुश्मन  के  साथ  लड़  रहे  हैं  वैसे  ही  देश  के

 इन्दर  देश  की  रक्षा  के  लिये  जो  हरी  या  नागरिक  का  समना  जो  उन  को

 रीज़  गर्मी  मर  जायेंगे  या  उनको  और  मुश्किलात  हों  ऐसे  लोगों  को  सरकार  ने  इस  में

 मुआवीया  देने  का  वायदा  किया  है
 ।

 यह  एक  भ्रमणी  श्र  स्वागत  योग्य  बात है  जो  कि  रकार  करने

 जा  है  इस  का  तकरीबन  इस  हाउस  के  सब  मेम्बरान  सेन  करेंगे  |  में  अपनी  झोर  से  धौर

 पार्टी की  झर  से  इस  बिल
 को

 वैलकम  करता  हूं  |

 इस  बिल  में  पेज  २  पर  नम्बर  २  (४)  जो  कि  डेफनीशंस
 के  बारे  में  है

 पाइप  परवाह  को
 इस  तरह  डिफाइन  फिया  गया  है

 रोजगार  पर  लगे  व्यक्ति  से  मतलब  उस  व्यक्ति  से  है  जो  किसी

 साय  रोक  अन्य  किसी  दफ्तर  में  रोजगार  पर  लगा  है  ।

 यहीं  पर  बस  खत्म  कर  दिया  है  ।  अरब  यह  एक  सच्चाई  है  कि  भारत  किसानों का  देश  है  ate

 इस  में  खेतीबाड़ी  का  काम  करने  वाले  नागरिकों  की  संख्या  सब  से  अधिक  है  ।  मुझे  यह  देख  कर  दुःख

 gar कि  किसान  जो  कि
 इस  देश  की  रक्षा  करने  के  लिये  किसी  सिपाही से  कम  महत्वपूर्ण  नहीं हैं  उन

 का  सरकार ने  इस  में  नाम  तक  नहीं  लिखा  ।  जैसा  कि  मिनिस्टर  साहब  ने  यह  बिल  इंट्रोड्यूस  करते

 are  बतलाया  कि  इस  बिल  को  इंट्रोड्यूस  करने  की  आवश्यकता  इसलिये  हुई  कि  मौजूदा  लड़ाई  के  तरीके

 जो  हैं  वे  बहुत  पेचीदा  हो  चुके  हैं  ।  जो  कि  नागरिक  ऐ  रियल बोर्डिंग से  देश की  रक्षा  करते  हुये  मारे

 जायेंगे
 उन  को  aaa  देने  की

 भी
 व्यवस्था

 की
 गई  है

 ।
 मैं  चाहता  हूं

 कि
 मिनिस्टर  साहब इस

 बात

 को  जरा  ध्यान  से  सोचें  और  देखें  कि  खेतों  में  काम  करने  वाले  किसानों  ak  मजदूरों पर  जब

 हवाई  जहाजों  के  जरिये बम  गिरेंगे  तो  क्या उन  को  भी  कोई  मुआवजा  देने  का  परकार  इरादा  रखती

 [|
 को  इस  सुविधा  से  महरूम रखना  ठोक  नहीं  होगा  प्रौर  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  बिल  में  खेतिहर  मजदूरों  को  भी  शामिल  कर  ले  तो  यह  जिल  मुश्किल हो  जायेगा

 दूसरी  बात  जो  मैं  TT  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हं  वह  यह  है  कि  इस  बिल
 के  पेज  ४  पर

 ware  &R(%,  में  यह  दिया  हुआ  है

 सरकार  किसी  समय  योजना में  संशोधन भी  कर  सकती है  ग्रोवर उसे  छोड़  भी

 सकती है  ्

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  यह  इतनी  बड़ी  ताकत  दे  देना  इस  हाउस  की  तरफ  से  वाजिब  नहीं

 है  कि  गवर्नमेंट खुद  स्कीम  जब  चाहे  उस  को  भ्रमेंडमेंट  कर  से  ले  या  चाहे
 तो

 उसे  खत्म
 भी  कर

 मैं  चाहता  हूं  कि  जब
 भी  किसी

 स्कीम  को  was  करना  हो  या
 उस

 को  खत्म  करना  तो  उस  को

 इस  हाउस  के  सामने  रखना  चाहिये  और  इस  हाउस को  ही  इस  बात  को  ताकत  कौर  इस  बात  का

 अधिकार  होना  चाहिये  कि  वहू  उस  को  कर  सके  या  उस
 को

 खत्म  कर
 सके

 |

 fare  ३(६)  में  कहा  गया  है  कि  योजना  में  समय-समय पर  परिवहन भी  हो
 सकता

 तक  हम  ने  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  देखा  जिस  में  यह
 भी  faa  हुप्राहोफिइट मत  वेरी  फ्राम

 टाइम  टु  टाइम  ।  में  चाहता  हूं  कि  चुंकि  भ्रम  तक  हम
 को  टाइम  टाइम  वेरी

 करने
 प्रय  नहीं

 बताया  गया  इसलिये  सरकार  इस  बात  में  भ्र पनी  नीति  को  कौर
 स्पष्ट

 करे  धौर  इस  मामले को

 निश्चित  तौर  पर  तय
 कर

 दिया  जाये
 |
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 इस  यह  लिखा  हुआ  है
 :--

 भी  परिवर्तन  होगा  वह  अन्तिम  होगा  ी

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  को  यह  ताकत  भ्र ौर  ATH  दिया  जा
 sar  जै  नज्रे
 रहा  Sa  के  साथ

 ही  यह मी  प्रोवाइड करना  चाहिये  कि  ant  किसी  ग्रीक  र  या  अथॉरिटी ने  इस  बारे  में  कोई  ऐसा  डिसिजन

 कर  दिया  जो  कि  जायज  नहीं  है  या  fatT  के  खिलाफ  फाट्सो  को  शिकायत  तो  एप्रूव्ड  पार्टी  को

 हाई  कोर्ट  में  पील  दायर  करने  का  हक  होगा  |

 मेरा  हत्या  बिल्कुल  पाकिस्तान  की  सरहद  के  साथ  लगता  है--मेरा  मतलब  वागहा  पुराना

 से  Q  वहां  पर  जब  किसान  खेत  को  जाता  तो  उस के  एक  हाथ  में  राइफल  होती है  ate

 दूसरे  हाथ  में  हल  इता  है  ।  ऐसे  एक  बल्कि  सेकड़ों  इन्पिडेंट्स  हम फु  ध्यान  में  लाये  गये  जिन

 में  खेत-मजदूरों  दौर  किसानों  को  चोट  अराई  या  जख्मी  हो  गये  ।  PEK  का  ग्राडिनेंस  जिस  को  कानून

 की  शक्ल  देने  के  लिये  यह  बिल  लाया  गया  गमी  तक  इन फोर्स रहा  लेकिन  मैं  श्राप  को  बताना

 चाहता  g  कि  उस  के  ज  लिये  एक  भी  केस  नहीं  जिया  गया  ale  किसी  को  पेमेंट  नहीं  की  गई  ।  मैं  चाहता

 हू ंकि  मौजूदा  इमज पी  के  लिये  सरकार  जो  यह  बिल  हाउस के  सामने  लाई  इस  के  पास  होने के  बाद

 इस  के  बारे  में  भी  सरकार  वैसा ही  रवैया  ग्रब्त्यार त करे न  करे  ।

 पे  मेंट  देन  के
 सिलसिले

 में  इंस्टीट्  दास  राइजेंशन  रेकगनाइर ह  बाई  गवन  मेंट  की  बात

 कही गई  है  ।  में  यह  अ  ज
 करना  चाहता

 हूँ  कि  यह  लड़ाई  का  टाइम  इस  में  रेकगनीशन  का  क्या

 लब  है  ।  जहां  भी  नागरिक  इकट्ठे  होकर  अ्रपने  देश  की  हिफाजत  रोक  दुश्मन  का  मुकाबिला  करने

 के  लिये  लड़ते  वहां  पर  किसी  आरगनाइज़ेशन  को  tartar  की  सवाल  नहीं

 होना  चाहिये  ।  रेकगनीशान  का  मतलब  यह  है  कि  पार्टी  इन  पावर  जिस  को  रेकगनाइज़  क्यों  कि

 सरकार  के  पास  उन्हीं  के  नाम  जिनकी  कां  प्रेस  तिरा  रिश  करेगी  ।  इसलिये  इस  किस्म  के  प्राचीन

 को  बिल्कुल  नहीं  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 देश
 की  रक्षा

 करने  के  लिये  मजदूर पौर  दूसरे  नागरिक

 जहां  भी  संगठित  हो  कर  कोई  भी  यत्न  करते  हैं  प्रौढ़  किसी  हमले  में  वे  जर  मी  हो  जाते  तो  उन  को

 कम्पन्सेदान  दिये  जाने  के  बारे  में  रेकगनीशन  का  सवाल  नहीं  होना  चाहिये  ।

 में  चाहता  हूं  कि  जिन  बातों  की  तरफ  मैंने  ग्रुप  के  जरिये  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  aw  पित

 किया  वह  उन  पर  विचार  करें  और  (4  नीति  को  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  wast  fag  :  उपाध्यक्ष
 इस  संकट-कालीन

 स्थिति  में  इस  बिल  की  बहुत

 आवश्यकता  क्योंकि  facet  आक्रमण बौर  युद्ध  के  समय  जो  होम  गाडे ज़े  या  रक्षा  दल

 वगैरह  के  लोग  ०७ 1 डफ -1 ह  का  काम  करते  अगर  उन  के  लिये  कोई  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  न  की

 तो
 उन  में  काम  करने  का  उत्साह

 नहीं  इंग्लैंड  की  नजीर  हमारे  सामने  है  ।  जब  जर्मनी  ने

 इमला  तो  इंग्लैंड  पर  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  बलबीर  किया  जिस  के  परिणामस्वरूप  लाखों

 मकान  गिर  गये  लाखों  आदमी  घायल  हुये  ।  सरकार ने  उन  लोगों  की  मदद की  ।  इसी  प्रकार  हमारे

 देवा  की  परिस्थिति  को  देखते  हुये  इस  बिल  को  पास  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  ऐतराज  किया  है
 कि

 इस  में  रुपये  की  कोई  निश्चित  तादाद  नहीं

 बताई  गई  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  कोई  रकम  करे  निर्धारित  की  जा  सकती  क्योंकि

 अभी  बॉबी  वगैरह  दुरू  नहीं  हुआ  है  पौ  प्रभी  इस  बारे  में  कोई  एस्टीमेट  नहीं  लगाया  जा  सकता

 मैं बता  ना  चाहता हूं  कि  जब  चीन  का  एजुकेशन  तो  फिनांस  मिनिस्टर  ने  उस  का  मकाबिला  करने
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 श्री  चल

 के
 लिये  १००  करोड़  रुपये  की  रकम  मांगी

 ।
 इसी  तरह  जब  मौका  तो  सरकार  एक

 फिक  रकम  की  मांग  से  कर  हाउस  के  सामने  जायेगी  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  इस  बिल  का  पास  होना  निहायत  जरूरी  क्योंकि जो  लोग

 इस  रक्षा-कार्यों में  लगे  हुए  उन  को  इस  से  काम  करने  का  उत्साह  मिलेगा  ।  में  इस  बिल  का

 समर्थन  करता  हुंकार  करता  हूं  कि  इस  बिल  को  पास  किया  जायेगा  |

 fet  सणियंगाडन  :
 यह  विधेयक  बड़ा  आवश्यक  में  इसका  सेन  करता हूं  ।

 We  र्था  ३  के  प्रन्तगंत  व्यक्तिगत  शुरुआत  की  परिभाषा  तो  की  गयी  है  परन्तु  इसके  अन्तर्गत  जो

 योजना  बनेगी  उसे  संसद  के  सभा  पटल  पर
 रखने

 की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  ताकि  संसद्‌  उसकी

 छानबीन कर  सके  ॥

 मूलचन्द  दूबे  पीठासीन

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  एक  उपबन्ध  रखा  जाय  जिसके  श्रन्तगंत  युद्ध  में  जाये  घावों  सम्बन्धी

 क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  की  योजना  को  संसद्‌  के  सदनों  के  पटल  पर  रखा  जा  इसके  बिना  इस  बारे

 में  कुछ  भी  पता  नहीं  चल  सकेगा ।

 इस  सम्बन्ध में  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  नागरिक  प्रतिरक्षा के  लिये  विधान  की  कोई

 झाषदयकता  नहीं भारत  के  प्रतिरक्षा  अधिनियम  में  उसके  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ।  फिर  भी

 विधेयक  में  दादों  की  परिभाषा  शामिल  की  जाय  यह
 भी

 ठीक  है  कि  इस  समय
 विधेयक  में  होने  वाले  व्यय  का  ठीक  अनुमान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  आशा  है  कि  सरकार  नागरिक

 श्रीराम के  लिये  पर्याप्त  उपाय  ।  इस  बारे  में  संशोधन  वापिस ले  लेने  चाहियें  ।  इन  दादों

 से  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 fat  स०  बनर्जी  :
 में  विधेयक  का  समर्थन  करता  इस  समय  इस  विधेयक

 की  बहुत  ग्रा वश्य कता  है  ।  हमने  तो  कभी  युद्ध  की  बात  सोची  भी  नहीं  थी  परन्तु  हमारे  पड़ोसी

 मित्र ने  हमें  ऐसा  करने  पर  बाध्य  किया है  ।  हम  इस  बात  पर  कटिबद्ध  हैं  कि  एक-एक  इंच  भूमि  चीनियों

 से
 मुक्त  करायेंगे ।  परन्तु  इस  प्रदा  में  हमें  एक  बात  समझनी  चाहिये  कि  हमारा  वास्ता  एक

 ७ + बदम

 कौर  शत्रु  से  पड़ा  है  ।  समझौते  के  बारे  में  वे  ईमानदार  नहीं  है
 ।

 यह  विधेयक  इस  समय  श्रावश्यक  है  ।  दुर्भाग्य  से  इसमें  वैयक्तिक  घावों  के  लिये
 दी

 जा  रही

 क्षतिपूर्ति घन  के  अनुमान  का  संकेत  नहीं  दिया  गया  ।  सरकार  सुनिश्चित  करेगी कि  विधेयक  के  सभी

 उपबन्धों  को  भली  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जायेगा  तथा  Tar  कोई  भ्रष्टाचार  न  होने  पायेगा  जैसा

 कि  राजधानी  में  हवाई  हमले  से  बम्बों  से  होने  वाले  घावों  से  बचने  के  लिये  दीवारों  के  बनाने  के  बारे  में

 gar  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  विधेयक  के  अन्तर्गत  समस्त  नियम  तथा  बनाई  जाने  वाली  योजना  को  सभा

 के  पटल  पर  रखा  जाये  ।

 थी  बड़े  :  सभापति  यह  जो  बिल  पेश  किया  गया  इसका  हर  कोई  स्वागत

 ही  करेगा
 ।

 चीन  ने  हमारे  साथ  धोखेबाज़ी ae
 की  उस  ने

 हम  पर  हमला  ा
 है  श्र

 इस

 faa  अंग्रेजी  में
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 हमले  के  कारण  जो  नुक्सान  होने  घाला  है  या  जो  परसनल  इंजरीज  होने  वाली  उनके  लिए

 मैदान  देने  के  उद्देश्य  से  यह  जो  बिल  पहां  ta  किया  गया  इसका  हर  कोई  स्वागत  ही  कर

 सकता है  ।

 लेकिन जब  में  इस  बिल  को  पढ़ता  हूं
 तो

 पाता  हूं
 कि

 शासन  ने  बहुत  ही  जल्दबाजी

 बहुत  ही  इसे  तैयार किया  इसकी  जो  प्रोविजंज़  वें  बराबर नहीं

 डेफीनीशंज नहीं  दी  प्लानिंग  तो  है  लेकिन  डिटेल्स  नहीं  स्कीम  नहीं  है  ।  में  समझता

 हूं  कि  इतनी  हरीडली  att  इतने  हैप है जड  वे  में  राज  तक  कोई  भी  बिल  सरकार  की  तरफ  से

 सैयार  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  तरह  से  कोई  बिल  ला  कर  रख  दिया  गया  ऐसा  मेंने

 art  तक  नहीं  देखा  है  ।  यदि  यह  एनैक्टमेंट  पास  भी  हो  जाये  तो  भी  इस  के  वास्ते  यह  बांका

 पेदा  हो  गई  है  कि  हम  को  अलग
 से  जुडिशल  कोटे  स  बिठाने पढ़ेंगे  या  इंटर प्रेट सें  बिठलाने

 asi  इस  लिये  जब  वासन  से  कहा  गया  कि  उस  को  इस  में  एक  फाइनेन्शल  मेमोरेंडम  रखना

 चाहिये  कोई  ऐप्राक्सिमेट  अमाउंट  इस  में  रखना  चाहिये  तो  शासन  ने  कहा  कि  वह

 वह  इस  समय  नहीं  हो  सकता  |  यह  भी  मान  लिया  लेकिन  ऐक्ट  बनाते  समय

 तो  उस  के  सामने  कोई  प्लैनिंग  होनी  चाहिये  थी  ।  में  श्राप  को  इसकी  कुछ  विकास  बतलाता

 हूं  ।  इस  में  पेज  ३  पर  यह  स्कीम  है  :  (८)  का  शरथ  है  इस  भ्र धि नियम  के  अन्तर्गत  बनी

 योजना  ।  weet  दिस  ऐक्ट  आखिर  कौन  सी  स्कीम  होने  वाली  कौन  सी  सरकार  की  योजना

 इस  के  बारे  में  यह  हाउस  बिल्कुल  waar  में  है  ।  मगर  किसी  को  ऐसे  में  इंजरी  हो

 गई  तो  उस को  कसे  कम्पेन्सेबशन  दिया  जायेगा ?

 फिर  इस  में  सिविल  डिफेन्स  वालें टि ग्रस  की  डेफिनिशन  दी  है  :

 *'यानी  सिविल  डिफेन्स  वालें टि प्र  वह  समझा  जायेगा  जिस  को  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  प्रथा रिटी  या

 सर्टिफिकेट दिया  जायेगा  ।  उस  के  प्रभावी  जो  दूसरे  वालेंटिगम्र  गांव  के  ara  पास  के  लोग

 जो  वहां  की  जनता  है  वह  बम्बा्डमेंट  या  अटैक  के  समय  में  मदद  करती  है  तो  उसे  सिविल

 डिफेन्स  वालेंटिग्रर
 नहीं  समझा  जायेगा

 ।
 केवल  भारत  सेवक  समाज

 के  लोगों  को  ही  वालें टि झर

 समझा  जायेगा
 ।  कौर  किसी  को  भी  वालेंटिग्रर नहीं  समझा  यह  इस  का  स्पष्ट  मतलब

 होता

 है  ह  इस  के  बजाये  सिविल  डिफेन्स  वालेंटिप्रर  की  ag  डेफिनिशन  होनी  चाहिये  थी  :

 स्वयं-सेवक  stag  है  वे  सभी  व्यक्ति  जो  आक्रमण  या  गोलाबारी  के  दिनों  होतीਂ

 2  Le

 नगर  ऐसी  डेफिनिशन होती  तो  वह ज्यादा  वाइड  होती  कौर  उस  से  लोगों  का  ज्यादा

 समाघान  होता  ।  यहां  पर  सिविल  डिफेन्स  ग्रार्गनाइज़ेदन  के  बारे  में  दिया  है  :  प्रतिरक्षा

 संगठनਂ  का  प्रथ  है  श्रसेैनिक  श्रतिरक्षा  के  लिए  बनांया  गया  संगठन  ।”

 वह  कौन  सी  स्कीम  होगी  ?  ऐसी  कोई  स्कीम  नहीं  है  जिस  के  भ्रन्तगेत  सिविल  डिफेन्स  श्रा्गेनाइजेशन

 या  सिविल  डिफेन्स  वालेंटिग्रसं  are  |  इस  स्कीम  के  अन्दर  कोई  अथारिटी  वह  श्रयारिटी

 सर्टिफाई  कर  देगी  तब  उस  को  सिविल  डिफेन्स  अथारिटी  समझा  जायेगा  ।  इस  के  बारे  में  हाउस

 को  बिल्कुल  भ्र त्व कार  में  रक्खा  जाता  है  ।  शासन  के  माइकल  में  कंप यंजन  उस  के  इन्दर

 erg  क्लीनर  आइडिया  नही ंहै  ।  वह  कब  कौर  कसी  सेकेन्ड  लाइन  श्राफ  डिफेन्स  डिफेन्स

 चालें टिम सं तैयार  करेगी  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  गांव  गांव  में  सोग  श्राकाश
 की

 तरफ  देखते हैं
 ।  वह
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 शासन की  तरफ  देखते  हैं  कि  शासन  उन  को  ada  दे  कि  कौन  सी  सेकेन्ड  लाइन  श्राफ  डिफेन्स

 होगी  ।  उस  के  लिये  भ्र था रिटी  कौन  सी  होगी  जिस  को  एप्रोच  करना  होगा  ?  देकर इज़  नो

 ऐट  झाल
 ।

 शासन  अन्धकार  में  जनता  HUTT  में  सब  लोग  भ्रन्धकार में

 बहू  नेचुरल  है  ।  पन्द्रह  साल  करने  कें  बाद  एक  दम  से  हम  को  हमले  का  सामना  करना

 wer  है
 ।

 इस  लिये  तैयारी  जल्दी  नहीं  हो  सकती
 ।

 लेकिन  सेकेन्ड
 aes  वार  ग्रुप  के  सामने  हो

 चुकी  है
 ।

 सेकेन्ड  aes  वा  में  प्राडिनेन्स  पास  हुए  थे  ।  उन  में  जो  स्कीमें  थीं  उन  को  सामने

 रख  श्राप  योजना  बनाते  तब
 भी

 काम  चल  सकता  था  ।  लेकिन  प्रति  ही  अन्धकार

 है  ।  सब  कुछ  अन्धकारमय मालूम  होता  हाउस  में  अन्धकार  में  ग्रन्थकार बिल  में  भीं

 इस  के  बारे  में  कोई  योजना  नहीं
 ।

 केवल  यह  बतला  दिया  गया  है  कि  शासन  को  यह  शभ्रधिकार  दिया

 लाय  कि  वह  सिविल  डिफेन्स  पर्सनल  इंजरीज  बिल  लाये  शौर  जो  कुछ  चाहे  करे  ere  एवर

 दि  गवर्नमेंट  वान्टस.टु  दि  गवर्नमेंट  डू  फार  गस  एल  इंजरीज  ।  भ्रमर  श्राप  इतना  ही  कह  दें

 हो  हम  यह  अथारिटी  श्राप  को  दे  दे  ae  इज़  दि  सब  ऐंड  सब्स्टेनस  श्राफ  दि  बिल  ।  इस  में  कौर

 कुछ  नहीं  है
 ।

 दूसरी  बात  यह  बतलाई है

 लाभदायक  पद  पर  काम  करने  वालें  व्यक्तियों  को  लगी  च

 इस  के  बारे  में  श्राप  ने  जो  डे  फिनिशर  दी  है  वह  बड़ी  वाइड  है  ।

 पद  पर  लगे  व्यक्तिਂ  का  ae  है  वहू  व्यक्ति  जो  दि  कुछ  भी  काम

 हो  पर  उस  पर  पूर्णतया निभा  या  वह  व्यक्ति  जो  स्थायी  रूप  में  बेकार  हो

 परन्तु  सामान्यतया  ऐसा  करता  हो  प्रौढ़  उस  पर  निसार  हो  ।

 इस  की  डेफिनिशन  भी  बड़ी  वाइड  है  ।  इस  का  तो  कुछ  मतलब  ही  नहीं  इस  के

 स्कीम  होगी  ।  इज  बट  स्कोर ?  ऊपर  लिखा  है  झन्डर दट स्कोमਂ दल  स्कोर  ag  स्कीम

 क्या

 शी  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :
 खण्ड  रे  ।

 st  बड़े  :  में  क्लास  ३  पढ़  रहा  हूं  ।  व्हाट  प्यार  दोज  स्कीम्स
 ?

 केन्द्रीय  सरकार

 योजना  या  योजनायें  बना  सकती  है  ।  उस  स्कीम  के  बारे  में  कोई  चीज  सामने  नहीं  रही

 है  ।  थोड़े  दिन  हुए  सेकेन्ड  aes  वार  हुई  थी  ।  उस  में  तरह-तरह  की  स्कीमें  बनाई  गई  थीं
 ।

 सेकेन्ड  लाइन  श्राफ  डिफेन्स  तैयार  हुई
 सिविल  गाड

 स
 तैयार  हुए थे  ।

 गांव
 के

 fend  ait  उन  वालेंटिप्रसं को  मदद  करने  वाले भी  हताहत  होते  थे  उन  को  भी  मदद

 मिलती  थी  ।  लेकिन  इस  के  बारे  में  इस  बिल  में  कुछ  नहीं  केवल  ate  के  श्रथोराइज्ड

 बालें टि ग्रसे  होंगे  जिन  को  इस  में  रिकग्नाइज  किया  गया  है  ।

 इस  के  are  ary  देखिये  कि  कम्पेन्सेशन  देने  की  अ्रथारिटी  कौन  है
 ?

 वह  भी  शासन  निश्चित

 करेगा  ।  इस  के  बारे  में  कोई  जिन्दल  बाडी  या  ट्राइब्यूनल  या  या

 ———
 मैजिस्ट्रेट कोई  नहीं  है  ।  zae  इज  नथिंग इन  दिस  ।  इस  के  बारे  में  जो  बिल  बनाया  जा  है  वह

 मल  watt  में
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 बिलकूल  games है
 ।

 मेंने  विधान  सभा  में  भी  इस  तरह  का  बिल  नहीं  देखा  प्र
 न

 इस  हाउस

 में  में  ने  ग्राम  तक  देखा है  |  ऐसा  बिल  कभी  arm  ही  नहीं  है  ।  इस  बिल  में  कंफ्यूजन  ज्यादा

 शिकायत  चीज  निश्चित  नहीं  है  शासन  के  सामने  ।

 फिर  इसमें  दिया  gat  है

 प्र  तिरक्षा  स्वयं  उसके  मालिक  या  स्वयं  सेवक  के  कार्य  के  लिए  जिम्मेदार

 व्यक्ति  को  भाई  चोट  के  मामले  11.0

 इस  के  क्या  माने  हैं
 ?

 भ्राखिर  वालेंट्री  acta  के  लिये  कोई  रिस्पॉसिबल  भी  हैँ  या  नहीं  है
 ?

 इसके

 कोई  मतलब  नहीं  हें  ।  सेकेन्ड  वार  के  समय  में  जो  इमर्जेन्सी  एनक्टमेंट्स  aaa  उन  में

 स्कीम्स बनी  थीं  ।  नगर  उन  स्कीम्स  के  पर  डेफिनिट  योजना  शासन  देश  के  सामने

 रखता  ai  उस  के  बाद  ag  बिल  लाता  तो  में  समझता  हूं  कि  जनता  भी
 बाप  को  घन्यवाद

 देती  कि  पालियामेंट  ने  कुछ  काम  किया  और  ड्राप  के  समय  का  भी  कुछ  सदुपयोग  मालूम  होता  ।

 लेकिन  चूंकि  पर्सनल  इंजरीज  बिल  यहां  शासन  द्वारा लाया  गया

 इस  से  मालूम  होता  है  कि  शासन  का  लक्ष्य  उस  की  तरफ  यह  इंडिकेट  करता  है  कि  शासन

 जाग्रत  इस  के  लिये  में  शासन  को  घन्यवाद  देता  हूं
 ।

 इस  के  साथ  ही  साथ  में  कहना  चाहता  हूं  ।  weet  तरह  से  योजना  बना  कर  सब  स्टेटस

 को  अलग-प्रलय  भेजना  चाहिये  कि  किस  प्रकार  से  सेकेन्ड  लाइन  ars  डिफेन्स  तैयार  हो  सकती

 झगर  प्राय  इस  तरह  से  तैयार  कर  के  सब  स्टेट्स  को  भेजेंगे  तो  में  कहता  हूं  कि  हम

 वासन को  घन्यवाद  देंगे  कि  उस  ने  कुछ  काम  की  बात  की  ।

 इतना  कहते  हुए  में  इस  पसंद  इंजरीज  बिल  का  सेन  करता हूं  ।

 श्री  कछवाय  :
 सभापति  में  समझता  हूं  कि  हाउस में  कोरम  पूरा  नहीं

 सभापति  महोदय
 :

 घंटी  बज  रही  है  ।  अब  गणपूति  हो  गई  ।  डा०  ATO  श्री  ।

 डा०  मा०
 शी

 झड़े
 :  :

 पिछले  युद्ध  में  एक  सैनिक  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  बताया

 गया  था ग्रौर डा० डा०  राघवेन्द्र राव  उसके  प्रभारी  थे  ।  वह  उस  समय  इंगलेंड  में  थे  जब  जर्मन  विमान

 करती  दिन  इंगलेंड  पर  बम  गिराया  करते  थे  ।  उनको वह  अनुभव  था  श्र  सैनिक  प्रतिरक्षा के  लिए

 किये  गये  सभी  प्रबन्ध  उन्हें  ज्ञात  थे  ।  उन्होंने  झपना  मंत्रालय  संभालने  पर  एक  बड़ा  वक्तव्य  दिया

 जिसके  wart  पर  उस  समय  विभिन्न  कार्यों  के  लिए  असैनिक  प्रतिरक्षा  की  गई  ।  सैनिक  प्रतिरक्षा

 का
 काम  युद्ध  होने  के  बाद  होता  ह  ।

 हवाई  हमलों  के  कारण  बड़ा  महत्व  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  युद्ध  लम्बा  ate  भयंकर  होने  की  संभावना है  तो  सरकार  को  असैनिक  प्रतिरक्षा

 का  कार्य  एक  एक  अलग  मंत्री  को  देने  पर  विचार करना

 हम  यह  नहीं  जानते  कि  इस  पर  व्यय  होगा  ।  ये  प्राक्कलन की  बात  है  ।  यद्यपि  सरकार

 विभाग  बनाने  का  अधिकार तो  ले  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  विभाग  व्यय  सभी  प्रश्नों  का

 अध्ययन  करेगा
 प्रौढ़

 वे  इस  मामले  के  भज  व्यक्तियों  से  सलाह  लेंगे  ।  इस  विधेयक  में  सरकार

 व्यक्तिगत  चोट  के  प्रतिकर  का  ही  उपबन्ध  नहीं  कर  रही  श्रपितु  देश  में  उचित  भ्र सैनिक  प्रतिरक्षा

 योजना  का  आरम्भ  कर  रही  हे  ।
 का
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 चिरैया

 [ste  माठ  थी

 हमारा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  मामले  में  पसंद

 से  और  यथासंभव  व्यापक  रुप  में  कायंवादह्ी  करे  ।

 पली  धा रियर  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  पूरी  ATE

 योजना  के  पटल  पर  रखे  जाने  पर  ज्ञात  होगी
 ।

 जब  तक  यह  रखी  हम  नहीं  जानते
 कि

 नीचे चे०  रा०  पट्टाभिरामन :  में  योजना  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।  में  एक  वह  संशोधन भी
 स्वीकार कर  रहा  हूं  जिससे  सभी  नियम  सभा  पटल  पर  रखें  जायेंगे  |

 fat  वारियर  :  योजना  के  सामने  खाने  से  पता  लगेगा  कि  इससे  कितना  लाभ  होगा

 और
 किन  चोटों  पर  विचार  किया

 जायेगा
 ।  यह  विधेयक  केवल  आपातकाल  के  लिए  है  ।  a

 सकता
 हूं  कि  कोई  चोट  आपात  काल  में  लगे  लेकिन  उसका  प्रभाष  बाद  में  मालूम पड़े  ।  यह  उपबन्ध

 उस  समय  पर  भी  लागू  होना  चाहिये  ।

 चे०  ०  पट्टाभिरामन :  उस  पर  भी  लागू  है  ।

 fen  वॉरियर
 :

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 कोई  मजदूर  उत्पादन  में  ate  साथ  ही  भ्रतैनिक  प्रतिरक्षा

 are  में  लगा  हो  और  उसे  चोट  झरा
 तो

 उसे  प्रतिकर  इस  यो
 जना  के  श्रतुसार  मिलेगा या  प्रतिकर

 पधघिनियम के  waar  मिलेगा

 च०  र1०  पट्टाभिरमत  उसे  लाभदायक  पद  पर  होना  चाहिये  ।  दूसरी बात  ध्वनिक

 प्रतिरक्षा  की  है  ।  दोनों  परिभाषा  दी  हैं  ।

 fet  वॉरियर
 :

 खंड
 ४

 में  उल्लेख  है  कि  ora  काल  में  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  लगी

 गत  चोट  अ  वै  निक  प्रतिरक्षा  स्वयं  सेवक  की  व्यक्तिगत  सेवा  चोट  के  लिए  इस  उपधारा के  उपबन्धों

 के  अन्तत  कोई  प्रतिकर  या  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी  जायेगी

 (१)  कामगर  प्रतिकर  १९२३,  या

 (२)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  १६४८  ।

 मेरा  मत  है  कि  इसमें  प्रिक  स्पष्टता  होनी  चोट  लगने  पर  व्यक्ति  को  इस  धबघिनियम

 से  भ्र पिक तम लाभ  होना  चाहिये  ।

 felt  श्यामलाल  सर्राफ  (  जम्मू  तथा
 :

 में  इस  दिवेयक  का  सेन  करता

 हूं  ।  वर्ष  १६४१  arlene  चोट  अध्यादेश  पहले  से  ही  विद्यमान  है
 ।

 परन्तु  उसमें  इस
 विद्यमान

 बर्तेंमान  LE-THe  के  मामले  में  कुछ  खामियां  देखी  गई  हैं  ।  पहली  बात  यह  हैं  कि  लाभदायक  पदों  पर

 काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  लगी  चोट  और  बाद  में  सरकार  द्वारा  बताई  जाने  वाली  श्रेणी  को

 लगी  चोट  पर  यह  कसे  लागू  होगा  ।  दूसरी  बात  सैनिक  प्रतिरक्षा  स्वयं  सेवकों के  बारे  में  है
 ।.  एक

 उपबन्ध  किया  गया  हे  कि  इस  वि  बे  यक  के  अधिनियमन  बनने  पर  उन्हें  भी  लाभ  मिल  सके
 ।

 फिर  कार

 खानों  इरादी  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों की  ह  ।  इसमें  उपबन्ध  है  कि  उन्हें  एक  ही  अधिनियमन  के

 eee

 मन्वन्तर  aT  प्त  होना  चाहिये  ।  यदि  उन्हें  कामगर  प्रतिकर  या
 कमेंचारी

 राज्य
 बीमा

 झधघिनियम

 मूल  धंप्रेजी  में
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 के  झन्तगंत कम  लाभ  मिलता  तो  उस  हालत  में  उन्हें  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  पुरा  लाभ  मिलेगा  ।

 इस  प्रकार  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  वर्त  सान  उद्देश्य  बड़ा  ही  स्पष्ट  है  ।

 इस  पर  होने  वाले  व्यय  के  बारे  में  में  माननीय  मंत्री  से  सहमत  हूं  कि  अभी  श्राप  मिदिचित  रूप  से

 नहीं  कह  सकते  कि  इस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ।

 फिर  मेरा  निवेदन  है  कि  कार्य  के  लिए  कुछ

 इरादी  लग  रख  दी  जाये
 ।

 कुछ  माननीय  मित्रों  ने  इस  विधान  के  लागू  होने  में  सन्देह  प्रकट  किया  हू  ।

 ars  की  क्रिया  से  चोट  लगने  की  बात  खंड  3  में  स्पष्ट  उसके  बारे  में  कोई  उलझन  नहीं  है  ।  इसी

 कर्मचारियों को  केसे  चोट  लग  सकती  इस  सम्बन्ध  में  भी  उपबन्धों की  भी  पुर्ण  व्याख्या की

 मई  है
 ।

 दस  दृष्टि  से  मेरा  निवेदन  है  कि  सैनिक  प्रतिरक्षा  योजना  को  पुरा  होने  पर  कुछ  बातों की

 ओर  ध्यान देना  होगा  ।  हमें  राष्ट्रीय  अनुशासन  की  भावना  जाग्रत  करनी  होगी  ।  इसके

 जब  तक  कि  स्थानीय  नेतृत्व  नहीं  तब  तक  केन्द्र  या  राज्य  स्थानीय  क्षेत्र  को  कोई

 सहायता नहीं  दे  सकते  ।  मान  लीजिये  कि  कहीं  बम  गिरते  हैं  या  मकान  गिरते  तो  जानकारी

 स्थानीय नेता  से  दी  सर्वश्रेष्ठ  रूप  में  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  वहां  विश्वास  उत्पन्न  करना  है  धौर

 इस  प्रकार  स्थानीय  नेतृत्व  बनाना  झ्रत्यावश्यक  है
 ।

 यह  उद्देश्य  ध्रनुशासित  ढंग  से  कार्य  करने  से  ही

 चो  सकता हैं  ।

 एक  बात  यह  गद्दी  गई  है  कि  किसी  व्यक्ति  मजिस्ट्रेट था  डाक्टर  प्राधिकार देते  समय

 हमें  देखना  चाहिये  कि  ag  व्यक्ति  चरित्रवान  ह  ।  ऐसा  होने  पर  ही  ये  योजनायें  सफल  हो  सकती

 aa  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  योजना  बनाने  में  देर  नहीं  करनी  चाहियें  ।

 महोदय  पीठासीन

 fat  मोहसिन  में  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  ।  यह  विधेयक  Levy

 युद्धकाल  चोट  के  श्रतुसार  प्रस्तुत  किया  गया  है  क्योंकि  यह  हत  वर्तमान संकट  में  पीड़ित

 होने  वाले  व्यक्तियों के  लिए  कोई  उपचार  नहीं  कर  सकता  था  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों ने  प्रस्तावित

 योजना  का  भी  उल्लेख  किया  हे  कौर  कुछ  ने  यह  भी  आलोचना  की  है  कि  सरकार  को  यह  योजना  इस

 विधेयक  के  साथ  ही  बना  लेनी  चाहिये  थी  ।  सरकार  को  ऐसा  धिक्कार  देना  होगा  |

 महोदय  पीठासीन

 लाभदायक  पदों  पर  काम  करने  वाले  लोगों  में  बे  लोग  जायेंगे  प्रतिरक्षा  स्वयं  सेवक  न  जिन्हें

 इस  aren  के  कारण हानि  हुई  हो  ।  पीड़ितों
 को

 पर्याप्त  प्रतिकर  देना  राष्ट्र  का  कांस्य  है
 |  a

 सरकार को  यह  कार्यों  करने  का  अधिकार  ही  दे  रहे  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  भेदभाव
 की

 बात
 भी  कही  है

 ।  में
 नहीं  समझता  कि  सरकार  स्वयं

 सेवकों
 मैं

 कोई  भेदभाव करती  है  ।  इस  समय  सभी  दलों  को  सरकार  का  समर्थन  करना  चाहिये
 ।

 है

 कि  सरकार  पीड़ितों  को  ate  भावी  पीड़ितों  को  प्रतिकर  देने  के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करेगी
 ।

 हम  भ्र सैनिक  प्रतिरक्षा  स्वयं  सेवक  रहे  हैं
 ।

 डा०  ने  इसके  महत्व  पर  पहले ही  काफी

 जोर  दिया  इसकी  आवश्यकता पहले  महसुस  नहीं  की  गई  थी  लेकिन  अरब
 की

 जायेगी
 ।  हो  सकता

 हैकि
 प्र सैनिक  प्रतिरक्षा  स्वयंसेवकों  के  विना  हमारी  वायु

 बल
 नौसेना  देश  की  रक्षा

 करने

 qa  ग्रेजी  हैं
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 विधेयक

 मोह

 के  लिए  पर्याप्त न  दो  ।  हमें  ऐसे  निक  प्रतिरक्षा  स्वयंसेवकों  को  शक्तिमान  बनाना  है  प्रौढ़  जहां भी  वें

 पीड़ित  होते  सरकार  को  उन्हें  भरसक  सहायता  देनी  होगी ॥

 fat चे०
 ०  पट्टाभिरामन  :  मं  बड़े  ही  लाभदायिक  सुझावों  के  लिए  माननीय  सदस्यों  का

 श्रीमाली  मैं  आरम्भ  में  ही  संशोधनों  का  उल्लेख  कर  दूं  जिससे  बात  स्पष्ट  हो  जामे  ।  में  खण्ड पर

 जाने  पर  विस्तारपूर्वक उनका  उल्लेख  करूंगा  |

 या  के  बारे  में  कुछ  चर्चा  थी  ।  ये  प्रासंगिक  संशोधन  हैं  ।  इसे  सभा  पटल  पर

 के  बारे  में  श्री  कामत  ने  सुझाया  था  एक  या  दो  मौखिक  परिवर्तन  किये  जायें  ।  यह  उपयुक्त  होगा

 कौर  उसे  स्वीकार कर  लंगा  |

 भें  श्री  रंगा  को  याद  दिलाता  हुं  कि  शब्द  रोजगार  या

 काफी  विस्तृत  है  ।  परिभाषा  खण्ड  २  में  लाभदायिक  पदों  पर  व्यक्तियों  की  परिभाषा  दी  है  प्र

 कहा  गया  है

 ग्लो  शभ्रस्थायी  रूप  में  बेकार  समझता  वह  सामान्यतया काम  पर  लगा  या  निसार
 ay

 समझा  जायेगा

 हम  इसे  जान  तुझ  कर  विस्तृत  बना  रहे  हैं  ताकि  शादी  में  लगे  व्यक्तियों  को  शामिलਂ

 किया जा  सके  ।  विस्तृत  में  ही  संकीर्ण  समाता  है  ।  यह  आवश्यक नहीं  है  कृषि  का  विशेष  उल्लेख

 किया  ।  वर्गीकरण  सदैव  ही  कठिन  होता  परन्तु  ये  मोटे-मोटे वग  हैं  ।  में  प्रशासन  देता  हूं
 fe  कुकी  को  शामिल  करने  की  हमारी  सच्चों  इच्छा  है  ।

 श्री  कामत  ने  कहा  था  कि  उन्हें  दुःख  है  कि  हम  स्वतन्त्र  होकर  भी  अपना  विधान  ब्रिटिश  विधान

 के  ढंग  का  बना  रहे  प्राजकल  वास्तव  में  अनेक  भ्रध्यादेदा हैं  ।  श्रनुन्छेद N93  में  उल्लेख  है

 (१)  अनुच्छेद  gy  में  निर्दिष्ट
 शभ्रधिनियमितियों

 का  निरसन  होने पर  भी  किन्तु

 इस  संविधान  के  अन्य  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  हुए  इस  संविधान  के  प्रारम्भ
 से

 ठीक  पहिले  भारत  राज्यक्षेत्र में  ब  ्  विधि  उस  में  तब  तक  प्रवृत्त  बनी

 रहेगी  जब  तक  कि  सक्षम  विधान-मंडल  या  अन्य  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  बदली
 ी

 था  निरसित  या  संशोधित  न  की  जाये

 धी  हरि  बिष्णु कामत  :  श्राप  को  उन्हें  निरसित  कर  देना  चाहिये  था
 ।

 ओ ने ०  to  पट्टाभिरामन  :  श्रीनिवास  सेवा  रख  रखाव  अध्यादेश  है  भारत  तथा  बर्मा

 विविघ  उपबन्ध  १£४०  से  जारी  है  ।  यदि  संसद  उन  सब  पर  विचार  तो  बहुत  समय

 लगेगा ।  वास्तव  हमारे  पास  पर्याप्त  विधान  है  ।  वे  अनिवार्य  सेवा  रखरखाव  अध्यादेश  के

 झन्तगंत  झा  जाते  हैं
 ।

 वे  सब  भारत  तथा  बर्मा  विविघ  उपबन्ध  अधिनियम  के  रंग  हैं
 ।

 मैं  नहीं  समझता
 कि  मुझे  मान्यता  संबंधी  इस  तक  के  बारे  में  कुछ  प्रतीक  कहना  चाहिये  |

 डा०  गायतोंडे  ने  द्वितीय  fara  युद्ध  के  इतिहास  का  उल्लेख  किया  ।  वह  गोगा  से  ara  हैं  ate

 उन  दिनों  वह  वास्तव  में  ब्रिटेन  में  थे  ।  उन्होंने जो  सुझाव  दिये  हम  उनके  आभारी  हैं  ।  रिच  एम

 ae  nee
 टिटनस  द्वारा  लिखित  श्रॉफ  सोशल  नामक  एक  पुस्तक  इस  के  चेप्टर र  में

 मूल  as  में
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 भावी  परिणामोंਂ  की  व्याख्या  है
 ।

 मैँ  माननीय  डा
 ०

 का  बहुत  श्राभारी  हूं  जिन्हों  ने  पुराने

 अ्रघिनियम  are  उस  व्यक्ति  जिस  ने  वायसराय  की  कार्यकारी  परिषद्‌  में  विधेयक  उल्लेख

 किया  पुस्तक  में  कहा  गया  है  :

 के  झ्र सैनिकों  के  विरुद्ध  किये  जाने  वाले  आक्रमण  के  स्वरूप  की  प्रत्याशा  से  एक

 प्रदान  उठा  :  किस  प्रकार  के  परिणाम  होंगे  alt  लोग  कैसे  कार्य  करेंगे  ?
 1.0

 इस  में  डाले  गय  बम  का  मीटरिक  टन  बताया  गया  है  कि  प्रत्येक  बम  गिरने  से  कितने  व्यक्ति  मरे

 बह  दड़ा  व्यापक  अध्ययन  है  ।  इस  में  प्रो  लिखा  है
 :

 जिनकी  प्रत्याशा  की  गयी  ait  जिनके  लिये  योजनायें बनायी  को

 निम्न  stent  में  रखा  जाता  है  पी

 ०७  इस  में  लिखा  है  :

 घाव  जिस  में  स्वास्थ्य पर  प्रभाव  ;  जनहानि  ;  सामाजिक संगठन

 इर  नैतिक  पतन  शामिल  क्त

 tet  tae  sear  यदि  are  हमारे  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  इस  में

 भी  कामिल कर  लें

 tet चे०  tro  पट्टा मिरा मन :  सत्य  तो  यह  है  कि  मैंने  कृषि  का  उल्लेख किया  था  ।  मैं

 इस  मुख्य  प्रशन  पर  विचार  कर  रहा  हूं  कि  हानि  का  अनुमान  लगाना  संभव  है  या  नहीं  ।  योजना  को

 इस  प्रकार  निर्दिष्ट  करना  संभव  है  या  नहीं
 ?

 श्री  बड़े
 :

 ब्िटिदा  आपातकालीन  अधिनियम  में  कुछ  योजना  है
 ।
 मैंने  यह  पुस्तकालय  में  देखी

 थी  ।  परन्तु  यहां  पर  राज्यों  के  लिये  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :

 इस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  योजना  बनाई  जायेगी  ।

 tet चे०
 राठ

 Geter
 :

 खंड  ३  के  अन्तर्गत  योजनायें  बनाने
 के

 अधिकार  दिये  गये  हैं  ।

 मदि  ora  मेरे  से  यह  कहलाना  चाहें  कि  यह  युद्ध  किस  प्रकार  का  होगा  कौर  किस  प्रकार  के  उपबन्ध

 किये  जायेंगे  तो  यह  बताना  बहुत  कठिन  होगा  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहेंगे  कि  इंग्लैंड

 में  बमबारी  के  बावजूद  कया  हा
 ।

 इस  पुस्तक  में  इस  का  मोटे  तौर  पर  प्रमाथी  दिया  गया  है  कि

 एक  टन  बम  से  ५०  व्यक्ति  हताहत  होंगे  ;  इस  में  आगे  कहा  गया  है  :

 इम्पीरियल  प्रतिरक्षा  समिति  वर्ष  १९३७  में  हवाई  हमलों  से  मरने  वाले

 घायल  होने  वाले  सैनिकों  को  क्षतिपूर्ति  देने  पर  विचार  कर  रही  उस  में  यह

 समझा  गया  कि  हवाई  हमले  साठ  दिन  तक  चलेंगे  र  कुल  ६००,०००  व्यक्ति

 मरेंगे  AT  १,२०,०००  घायल  होंगे
 |  क्षतिपूर्ति के  भ्राता  पर  जी  व्यय  का

 १२०,०००,०००  पौंड  का  अनुमान  लगाया  गया  |  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  वर्ष

 RERG-FE  में  भ्र स्प तालों  में  बिस्तरों  की  संख्या  का  शझ्रनुमान  १,०००,०००

 से  ले  कर  2,600,000  तक  लगाया  |  कबरों  कानों  की  इतनी

 मात्रा  में  आवश्यकता  थी  कि  गृह-कार्यालय

 गुन  अंग्रेजी  में
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 विधेयक

 ी

 व्यवस्था  की  ।  यह  इसलिए  करना  पड़ा  कि  wat  मास  लगभग  ३.  लाख

 पौंड  के  मूल्य की  २०,०००,०००  वर्ग  फट  टिम्बर  की  भ्रावद्यकता पड़ती  ही

 हस  में  ant  कहा  गया  है  :

 ा ॥  वर्षों
 में  कोई  दिन  ऐसा  होगा  जबकि  शत्रु  के  विमान  waar  उडन-बस  अथवा

 राकेट  ब्रिटेन  के  किसी  भाग  के  ऊपर  न  उड़े  हों  ।  यद्यपि  श्राक्मणकारियों को

 चेतावनी  नहीं  दी  का  भय  हमेशा  बना  रहता  था  118.0

 यह  सब  उस  एक  देश  की  समस्या  है  जिस  ने  ध्रक्सर  युद्ध  का  सामना  किया  पौर  इस  के  लिये

 र्स  की

 न्य
 wa  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  विधेयक  के  खंड  ६  की  are  दिलाता  हूं  ।  इस  में  कहा  गमा

 ह्

 भी  व्यक्ति  जो  कोई  श्रोषघालय  भ्र स्प ताल  चला  रहा  यदि  उसे  केन्द्रीय

 राज्य  सरकार  सामान्य  विशेष  आदेश  दे  तो

 धारा ३  की  उप-धारा  (2)  में  निर्दिष्ट  स्वरूप  के  घाव  पाने  वाले  व्यक्तियों

 की  औषधालय  अथवा  भझ्रस्पताल  में  Aled ta  तथा  शल्य-चिकित्सा  की  व्यवस्था

 करेगा प्रौढ़

 किसी  योजना  के  अन्तर्गत  श्रपेक्षित  ऐसे  घावों  के  लिये  जिन  व्यक्तियों  का

 इलाज  किया  गया  उनका  रिका  रखेगा  शौर  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 पूरी  जानकारी देगा  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति ऐसा  नहीं  करेगा  तो  उसे  दंड  दिया  जायेगा  ।  हमें  कई

 शादी  को  ऐसा  करने  को  कहा  जायेगा  ।  श्री  कामत  का  एक  संशोधन  यह  है  कि

 रूमाल  दाऊद  शामिल  किये  जायें  ।  वह  इस  पर  जोर  न  डालें  क्योंकि  हमारा  उपबन्ध  सब  को

 शामिल करने  का  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है

 आपातकाल  में  लगे  हुए  कुछ  व्यक्तिगत  घावों  के  सम्बन्ध  में  सहायता  देने  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 az २

 potter  दाहक  मंजरी  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करती  हूं
 ।

 fait  हरि  विष्णु  कामत  :.  भ्र पने  संशोधन  संख्या
 ४

 से  १३  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 fait दे०  दि०  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  १--

 “
 any  country

 ड्
 के  स्थान  पर

 | ह
 acountry

 "

 323)
 we  रख  दिये  जायें  ।  (  SN)

 ानयनकररमरक हनएटा. ट' आयक , निराधार सनीय a aad

 ~~  दें
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 रि
 NX

 tet
 ०  राठ

 पट्टामिरामन
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 :

 ()  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ye—

 includes  धपਂ  कोई  शामिल  शब्दों  के  स्थान  पर  aਂ

 शब्द  रख  दिये  जायें  ।  (3x)

 (२)  पृष्ठ  ३,  पंक्तियां  २  ae  j—

 includes  aayਂ  कोई  शामिल  शब्दों  के  स्थान  पर

 शब्द  रख  दिये  जायें  ।  (३६)

 पति  ate  विष्णु  कामत  :  में  ने  भ्र पने  संशोधन  संख्या
 ४

 से  १३  तक  इसलिये  प्रस्तुत  किये  हैं

 क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  ae  व्यारूया  संतोषप्रद  नहीं  है
 ।

 भारत  की  प्रतिरक्षा  विधेयक  में  यह  इस

 प्रकार  कहा  गया  है  देश  का  कोई  व्यक्ति  जो  आक्रमण  करे  ।”  यदि  श्राप  मेरे  संशोधन

 स्वीकार  नहीं  करते  तो  कम  से  कम  भारत  की  प्रतिरक्षा विधेयक  से  परे  तो  न  जायें  ।  श्राप ने

 कहा  है  कि  इस  में  प्रतिरक्षाਂ  की  व्याख्या  की  गयी  है  ।

 ची  चे०  रा०  पट्टा मिरा मन  :  मैं  इस  पर  श्री  पाटिल  के  संशोधन  संख्या  ३३  को  स्वीकार

 कर  लूंगा ।

 गजी  हरि  विघ्न  कामत  :  विधेयक  का  खंड  a(x)  इस  प्रकार है  :

 अवधि  ag  भ्रमणी  है  जो  संविधान  के  श्रनच्छेद  XQ  के  खंड  (१)  के

 Wea  आपातकाल  की  उद्घोषणा  की  तिथि  जो  २६  १९६२  को  जारी

 की  गई  थी  उस  समय  समाप्त  होगी  जब  केन्द्रीय  सरकार  एक  अधिसूचना

 सरकारी गजट  में  प्रकाशित  करके  उस  तिथि  की  घोषणा  करे  जिस  को

 समाप्त  हो  जायेगा

 मैं  नहीं  समझता  कि  यह  उपबन्ध  क्यों  आवश्यक  है  ।  संविधान का  धव, नुच्छद  ३५२  इस प्रकार है  :

 (2)  खंड  (१)  के  अधीन की  गई

 उद्घोषणा
 द्वारा  प्रतिबंधित  की  जा  सकेगी  ;

 ae

 दो  मास  की  समाप्ति  पर  प्रवर्तन  में  न  रहेगी  जब  तक  कि  के  दोनों  सदनों  के

 संकल्पों  द्वारा  वह  उस  कालावधि  की  समाप्ति  से  पहिले  भ्रनुमोदित न  कर  दी ~
 जाये  क्

 आपातकाल  में  या  तो  यह  एक  विशिष्ट  उद्घोषणा  द्वारा  राष्ट्रपति  ara  प्रति संहृत  की  जाये  या

 यह  समाप्त  हो  जायेगी  ।  सरकार  द्वारा  यह  उपबंध  करना  झ्रावश्यक  नहीं  है  कि  तिथि  को

 समाप्त  होगी  जब  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  गजट  में  अधिसूचित  करेਂ  ।  wa:  सरकार  मेरे  दो

 संयोजनों  में  से  एक  स्वीकार  कर  ले  |

 मेरा  अगला
 संदोघषन

 खंड  २(६)  पर  विकलांगता  ate  विरूपता  के  बारे  में  है
 ।

 में

 कन्द  के  बाद  ॥,  विकलांगता  विद्रूपता  रखना  चाहता  हूं  ।

 a  उपाध्यक्ष  महोदय

 :  क्या  घावਂ  में  ग्र  शामिल  नहीं  है  ?

 tae  diet  में
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 विधेयक

 fet ag  :  श्री  कामत  कानूनी  दृष्टि  से  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  में  जरीर  waar

 मन  को  कोई  भी  चोट  शामिल  है  ।  मत  इस  में  भी  शामिल  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 मेरे

 माननीय
 श्री  बड़े  एक  वकील  हैं  में  नहीं  हूं  ।  परन्तु

 इस  पुस्तक  का  शोक  घाव  से  क्षतिਂ  है  ate  इसमें  का  पाक  चैप्टर

 हैं  ।  यदि  सरकार  का  यह  तकर  है  कि  घावਂ  में  शामिल  तो  इसमें

 कौर  भी  शामिल  होती  यदि  में  ate

 शामिल  होती  है  तो  विधायक  में  ्र  दाब्दों  की  क्या  आवश्यकता  है  ।

 मेरा  अन्तिम  संशोधन  पृष्ठ  ३,  पंक्ति €  में  दब्द के बाद के  बाद  बात  के  रहते

 हुए  भी  कि  यह  बाद  में  फनਂ  रखना  रोग  के  लिये  भी  उसकी  प्रारम्भिक  शभ्रवत्था  की  अवधि

 पहल  ग्रस्त  रोग  बाद  में  बढ़  सकता  है  ।  इसमें  wars  की  गंजायश है भ्रौर है  ate  हमें  aa

 पता  कि  इस  बारे  में  aire
 at

 क्या  तिर्गप्र  करेंगे  कि  रोग  कब  प्रीत  ग्रा  था  ।  में

 निवेदन  करता  हुं  कि  मेरे  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  जायें  ।

 शांति  दार  संजरो  :  उपाध्यक्ष  मो  r I  मेंते  इलाज  ३  में  दो  हमें  मेंट  दिय ेहैं  उनका

 मूल  झा शय  यह  है  कि  एक  बार  यह  स्कीम  बन  जाए  फिर  उसके  बाद  गह  न  हो  कि
 सरकार  जब

 चाहे  तब  उसको  बदल  रै  ।  भ: हैं: ह  बात  को  मेरी  पार्टी  मानते  को  तयार  नहीं  है  ।  ग्राम  किसी  वक्त

 यह  जरुर  माजून  हो  कि  को  अलता  आवश्यक  है  तो  ऐ  वा  पार्लीमैंट  को  aq  के  बिना

 म  किया  जाए  ।

 श्री  रंगा  :  मेरा  आग्रह  है  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाये  शर  इसमें

 शाब्द  जोड़  दिया  जाये  ।  क्योंकि  जेता  मंत्रो  महोदय ने  कदा  है  उसको  Wart तो  नदीं  मान

 सकती  भल  डी  उनके  कर्मचारी  मान  लें  ।

 1  श्री  सोचने (%  विधान-मंडल की  राय  पर  न्यायालय  ध्यान  देते  हैं  ।  यह  खंड

 इतना  व्यापक  है  कि  इसमें  प्रोफेसर  रंगा  का  संशोधन  शामिल  हो  जाता  है  ।

 fat  चे०  to  पट्टा भि रासत  पहने  ait  को  हम  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  क्यों  कि

 उद्घोषणा  के  प्रतिसंप्रहण  के  बाद
 भी

 आपातकाल  जारी  रह  सकता  है
 |

 में  पहले  श्री  रंगा  को  बता  चुका  हं  कि  यह  भ्रान्ति  बात  नहीं  है  ।  इसमें  कारखाने  शामिल

 महीं  खाने  शामिल  नहीं  wea  बड़े  संस्थान  शामिल  नहीं  है  a  यदि  कृषि  को  इसमें  शामिल

 कर  लिया  जाये  तो  रेशम-कीट  पालन  झर  बागानों  शादी  का  क्या  होगा

 हमनें बताया  है  कि  बरात  नियोजित  व्यक्ति  जिसका  मतलब  है  कृषक  लोग  परन्तु  वे
 सब

 नहीं जो  ह. आ ब्णत  नियोजित  नहों  हें  are  जिन्हें  महीनों  प्रा राम मिलता  है  ।

 जहां  तक  श्री  पाटिल  are  श्री  कामत  के  संशोधनों  का  सम्बन्ध  शब्द की  व्याख्या

 भारत  की  प्रतिरक्षा  विधेयक  से  ली  गयी  है  भ्रौर  इसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  हो  सकता  है  ॥

 नये  दाऊद  का  सम्बन्ध  श्री  पाटिल  के  संशोधन  से  कमी  दूर  हो  जायेंगी  |

 आपातकाल
 की

 तिथि  वही
 .

 नहीं

 हा

 सबकी

 a

 AGT
 गयी  है  ।

 ee  ee

 faa  diet  में
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 जहां  तक  wee  का  सम्बन्ध  श्री  कामत  को  बताया  जा  चका  है  कि

 द्याव्द  बड़ा  व्यापक  है  दाऊद  में  विकलांगता  शब्द  भी  शामिल  होता  है  ।  विकलांगता  में

 विद्रूपता  शामिल  है  ।  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 ह
 जहां  तक  श्रयवा  बाद  में  उत्पन्न  हुए  र  का  सम्बन्ध  यह  व्यक्तिगत घाव

 की  व्याख्या  में  शामिल  है  ।  इस  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 विकलांगता  में  अस्थायी  विकलांगता  भी  शामिल  है  ।

 प्रशन यह  है

 (१)  पीठ  २,  पंक्ति  १--

 countryਂ  के  स्थान  पर  countryਂ

 दाऊद  रख  दिये  जायें  (२३)

 includes  anyਂ  [  कोई  afar  के  स्थान  पर

 [staat
 दाऊद रख  दिये  जायें  ।  (२५)

 (३)  पृष्ठ  ३,  यं  शक्तियां  २  धौर  ३--

 includes  anyਂ  कोई  शामिल  weal  के  स्थान  पर  | ध

 एक  ”]  दाऊद रख  दिये  जायें  ।  (३६)

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 गधी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में  संशोधन  संख्या  ४,  ५,  ६,  ७  ११  वापस  लेना  चाहता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  ४,  ५,  ६,  ७  कौर  ११  सभा  की  अनुमति से  वापिस  लिये  गये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा
 संशोधन  संख्या  ८,  €,१०,  १२  धौर  १२

 मतदान
 क  लिए  रखें  aa

 सभा  में  मत  विभाजन  ।

 पक्ष

 विपक्ष  ५७

 संशोधन  श्रस्वोकृत  हुए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  संशोधन  संख्या  १  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  १,  मतदान  के  लिये  रखा  गया  धौर  प्रस्वीकृत ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह

 खंड  २,  संशोधित  रूप  विधेयक का  रंग  बने  ।
 "'

 मूल  झंप्रजी  नन
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 खंड  रे  संबोधित  ey  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड ३  व्यक्तिगत  धाव  घोर  व्यक्तिगत  सेवा  घावों  बारे  म॑ं  सहायता  के  लिये  योजना  बनाने  का

 परधघिकार

 पी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में  धपने  संशोधन  संख्या  १४,  १४,  १६ प्रस्तुत करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  संशोधन  संख्या  २  पौर  ३  का  सम्बन्ध  माननीया  सदस्या

 श्रीमती  ware  मंजरी  भ्र नप स्थित  हैं

 वॉरियर  ate  श्री  दाजी  के  नाम  में  संशोधन  संख्या  १८  कौर  ३४  हैं  ।

 fat  वॉरियर
 :

 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  अपना  संशोधन  संख्या

 १८  प्रस्तुत नहीं  करता  ।

 fat  हरि  विष्णु
 कामत

 :  कुछ  समय  पहले  माननीय  मंत्री  ने  कहा था  कि  चोटਂ  झब्द  में

 बनाना  भी  झा  जाता  है  ।  परन्तु  में  उनका  ध्यान  इस  विधेयक  के  पृष्ठ  ३  पंक्ति  ३४  की

 झोर  दिलाना  चाहता  उसमें  यह  दोनों  शब्द  आए  जब  चोट  में  अपंगता  wear  जाती

 है  तो  यहां  पर  दोनों  शब्दों  का  प्रयोग  क्यों  किया  गया  है  ।  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  से  पुन

 अनुरोध  है  कि  कृपा  करके  इस  पर  विचार  करें  क्योंकि  युद्ध  की  चोटों  के  कारण  व्यक्ति

 झपने  खो  सकत  हैं  ।  यदि  इन  अंगों  के  लिए  उचित  धन  की  व्यवस्था  हो  जाये  तो  म  समझता

 हूं  कि  ठीक  होगा  यद्यपि  मानव  tar  की  पूर्ति  घन  से  नहीं  हो  पाती  हैं  ।

 10 |  चे०
 To  पट्टाभिरामन  :  के  बारे  में  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं प्रौर  मुझे  इस  संबंध

 में  इसक  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  कहना  है  !

 मे  प्रस्ताव करता  हू  कि

 पीठ  पंक्ति  ५  के  बाद  निम्नलिखित रख  दिया  जाय

 **(7)  Every  scheme  and  every  regulaticn  made  under  a  scheme,  shall  be  laid

 as  soon  as  may  be  after  it  is  made,  before  each  House  of  Parliament

 while  it  is  in  session  for  a  total  pericd  of  thirty  days  which  may  be  com,

 prised  in  one  session  or  in  two  or  more  successive  sessicns,  and  if

 before  the  expiry  of  the  session  in  which it  is  so  laid  or  the  successive

 sessions  aforesaid,  both  House  agree  in  taking  any  mcdificaticn  in

 the  scheme  or  the  regulation  or  both  Hcuses  agree  that  the  scheme  or

 the  regulation  should  not  be  made,  the  scheme  or  the  regulation
 shall  thereafter  have  effect  only  in  such  modified  form  or  be  of  no.

 effect,  as  the  case  may  be ;  so  however  that  any  such  modification  or

 annulment  shall  be  without  prejudice  to  the
 validity

 of  anything

 previously  done  under  that  scheme  or  the

 (७)  योजना  के  नवीन  बनी  प्रत्येक  योजना  तथा  प्रत्येक  विनियमन
 के

 बाद

 जब  संभव  हो  तब  सं  सद  में  सभा  पटल  पर  उस  समय  रख  दिये  जायेंग  जबकि  उसका  सत्र

 तीस  दिन  की  कुल  अवधि  तक  gar  यह  तीस  दिन  एक
 सत्र  भ्रमणा  दो  अथवा

 इससे  प्रतीक  की  प्रवर घि के  हो  सकते  हैं  प्राची  यदि  उस  सत्र  की  जिसमें  यह  सभा
 पटल  पर

 रखा  गया  है  उसमें  बाद  के  उपरोक्त  सत्रों  की  समाप्ति  से  पूर्वे  दोनों
 सभायें  यह

 स्वीकार  करें  कि  योजना  rar  विनियमन  में  रूपभेद
 दो

 प्रिया  दोनों  ware

 मह  स्वीकार  करें  कि  योजना  अथवा  विनियमन  न  are  तो  योजना  श्रद्वा
 ee

 मन  अंग्रेजो  में
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 विनियमन  उसके  बाद  परिवर्तित  रूप  में  लागू  होंगे  wear  लागू  नहीं  जैसा  भी

 परन्तु  ऐसा  रूप  भेद  अथवा  निरसन  उस  योजना  aaa  विनियमन  के  अधीन

 पहले  की  गई  किसी  कार्यवाही  को  मान्यता  देने  की  विरोधी
 न

 होगी

 '
 ।]  (१७)

 fant  हरि  विष्णु कामत
 :

 में  अपने  संशोधन
 संख्या  १४,  १५  ग्रोवर  १६

 वापस  लेता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  १४,  १४  झर  १६  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  ॥

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 कि  :

 पृष्ठ ४,  पंक्ति  ५  के  बाद  निम्नलिखित जोड़  दिया  जाये
 *

 Every  scheme  and  every  regulation  made  under  shall  be  laid,
 as  soon  as  may  be  after  it  is  made,  before  each  House  of  Parliament

 while  it  is  in  session  for  a  total  period  of  thirty  days  which  may  be

 comprised  in  ome  session  or  in  two  or  more  successive  sessions,  and  if

 before  the  expiry  of  the  session  in  which  it  is  so  laid  or  the  successive

 sessions  aforesaid,  both  Houses  agree  in  making  any  modification  in

 the  scheme  or  the  regulation  or  both  Houses  agree  that  the  scheme  or

 the  regulation  should  not  be  made,  the  scheme  or  the  regulation  shall

 thereafter  have  effect  only  in  such  modified  form  or  be  of  no  effect,
 as  the  case  may  be  ;  so  however  that  any  such  modification  or  annul-

 ment  shall  be  without  prejudice  to  the  validity  of  anything  previcusly
 done  under  that  scheme  or  the  regulation.”’

 [“(9)  योजना  के  अधीन  बनी
 प्रत्येक  योजना  तथा  प्रत्येक  विनियमन  बनने

 के
 बाद  जब

 सम्भव

 हो  तब
 पंसद

 सभा  पटल  पर  उस  समय  रख  दिये  जायेंगे  जबकि  उसका
 सत्र  तीस

 दिन  की  कुल  अवधि  तक  gar  यह  तीस  दिन  एक  सत्र  अथवा  दो  अथवा  इससे

 प्रतीक की  sata  के  हो  सकते  हैं  प्रौढ़  यदि  उस  सत्र  की  जिसमें  यह  सभा  पटल  पर

 रखा  गया  है  अथवा  उसमें  बाद  के  उपरोक्त  सत्रों  की  समाप्ति  से  पूर्वे  दोनों  सभा यें

 यह  स्वीकार  करें  कि  योजना  अथवा  विनियमन में  रूपभेद  हो  अथवा  दोनों  सभायें

 यह  स्वीकार  कि  योजना  waar  विनियमन  न  बनाएं  जायें  तो  योजना  अथवा

 विनियमन  उसके  बाद  परिवर्तित  रूप  में  लागू  होंगे  अथवा  लागू  नहीं  जैसा

 भी  परन्तु  ए  सा  रूपभेद  waar  निरसन  उस  योजना  अथवा  विनियमन  के  ats

 पहले की  गई  किसी  कार्यवाही  को  मान्यता  देने  की  विरोधी
 न  होगी  ”।]  (१७)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खंड  ३  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  ड्रग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ३  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खंड  Sm ATTA  किया  गया

 पृष्ठ  ¥, 9 faa  १६  में  से  other iss
 गी

 3? [srr  दाऊद  हटा  ठ  ।

 चे०  राठ  पट्टा भि रामन
 ead

 मल  अंग्रेजी  में
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 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदन यह है यह  है

 :

 “
 कि  खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ग्रेग

 प्रस्ताव  स्वीकृत gat  ।

 खंड
 ४

 संशोधित  रुप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ¥— (aTa  के  बारे  में  जानकारी )

 fart  हरि  विष्णु  कामत
 :  मैं

 अपने  संशोधन  संख्या  ¢&,  २०,  २१,  २२,  २३,  २४  तथा  २५

 खण्ड
 ५  (१)  में  केवल

 '
 जानकारीਂ दाऊद  रखा  गया  है

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  साथ

 बाबद  जोड़  दिया  जाये  क्योंकि  अंग्रेजी  भाषा  तथा  कानून  में  जहां  ttre  शब्द  कराता  है

 वहां  पर  सुचना शब्द शब्द  भी  aaa  रहता  है
 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  मेरी  बात  मान  लेंगे  ।

 ae  मैं  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 पहले  भी  जब  तक  विधेयक  प्रस्तुत  था  तब  उसके

 बारे  में  सभासदों  की  राय  थी  कि
 दण्ड  कठोर  होना  चाहिए

 ।
 इसीलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  केवल  Yoo

 रुपये  का  दण्ड  की  व्यवस्था  न  रख  करके  उसमें  कारावास  की  भी  करनी  चाहिए  |

 मैं  खण्ड  y  में  यह  भी  चाहता  हुं  कि  के  साथ  साथ  रोगी  हो  गया  हो  ares भी

 रख  दिये  जायें  ।  ares  पहले  खण्ड  में  शब्द  रखा  है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  उप मन्त्री  मेरी

 बात  समझेंगे  |

 शी  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :
 TASTY  ae  व्यापक  है  site  ‘ Yaa  शब्द  रखने  की  कोई

 झा वद यकता  नहीं  है  ।

 तै  इसलिए  नाल नो
 पहले  रोग  शब्द  एक  खास  प्रयोजन  के  लिए  रखा  xX  इस  लए  STH!  यहां  पर  रखने  की

 कोई  जरूरत  नहीं  है  |

 श्री  द्वार  विष्णु  कामत  :  मैं  संशोधन  संख्या  १९  के  अतिरिक्त प्राय  संशोधन  वापस  लेना  चाहता

 हूं  ।

 संशोधन  संख्या  २०,  २१,  २२,  २३,  २४  २४५  स  wr  को  aaa से ३  नर  नसान  ६  नए onft पस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १९  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  भ्र स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन यह है यह  है  :

 खण्ड  ५,  विधेयक  का  aa  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 :

 खंड  ४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  संशोधन  संख्या  २६,  २७,  २८,  VE  तथा  ३०  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 मूल  wast  रं
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 विधेयक

 मैं  चाहता  हुं  भ्रमणा  अस्पताल  के  साथ  साथ  शाब्द  को  रखा

 जाये  क्योंकि  बहुत  से  व्यक्ति  क्लीनिकों  में  agar  इलाज  कराना  पसन्द  करेंगे  क्या  यदि  |
 यह

 शाब्द

 नहीं  रखा  गया  तो  उनको  इससे  व  चित  हो  जाना  पड़ेगा  |

 मैं  प्रिये  संशोधनों  के  द्वारा  चाहता हूं  कि  इसमें  जिन  दण्डों  की  व्यवस्था  है  उनको  कठोर  बनाया

 जाना  चाहिए  रोक  कारावास  तथा  अधिक  जुर्माना  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |

 श्री  चे०  to  पट्टाभिरामन  :  मैं  सरकार  की  स्थिति  पहले  ही  समझा  चुका  हूँ  ।

 fart हरि  विष्णु  कामत  :
 संशोधन  संख्या  २७  के  अतिरिक्त  wa  सभी  ंदोघन  मैं  वापस  लेना

 संशोधन  संख्या  २६,  २८,  VE  तथा  ३०  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  Yo  मतदान के  लिये  रखा गया  तथा  स्वीकृत  FAT  |

 महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 खण्ड  ६,  विधेयक  का  ग्रेग  बने  मी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ६  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ७--(शूठे  बयानों  के  लिये

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मैं  पने  संशोधन  संख्या  ३१  कौर  ३२  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 केवल
 इस

 खण्ड  को  सरकार  ने  कारावास
 की

 व्यवस्था  की  है
 ।

 परन्तु  मैं  समझता हूं  कि  यह

 व्यवस्था  भी  बहुत  कम  है  इसको  कठोर  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 श्री चे०
 to  पट्टाभिरामन :  मैं  स्वीकार  करने  में  प्रथम  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ३१  ate ३२  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set यह  है  :

 खण्ड  ७  विधेयक  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  तश्ना  ।

 खण्ड
 ७

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड
 ८

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड

 १

 qa «  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में
 जोड़  दिये  गय  ॥
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 बिक्री  करारोपण )  विधेयक

 पत्नी चे०  रा०
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायें  म

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है  :

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 मनीपुर  (  मोटर  स्परिट  ate  स्नेहक  तेलों  की  बिक्री  )  करारोपण  विधेयक

 तथा  संचार  rey  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 मनीपुर  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मोटर  स्पिरिट  कौर  स्नेहक  तेलों  की  बिक्री  पर  कर  लगाने

 सम्बन्धी  विधि  को  समेकित  तथा  संशोधित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ।'

 इस  समय  मोटर  स्पिरिट  प्रौढ़  स्नेहक  तेलों  पर  कर  श्रीराम  स्पिरिट
 a

 स्नेहक  तेलों

 की  बिक्री  )  करारोपण  PERE  ही  लाग ूहैं  जिसको  2EVo  में  भूतपूर्व मनीपुर  दरबार  ने

 वहां  पर  लागू  किया  था
 ।

 परन्तु  जब  से  यह  लागू  किया  गया  हैँ  तब  से  श्रीराम  में  तेलों  की  दरें  काफी

 बढ़  गई  है
 ।

 श्रीराम  में  १९५५  में  एक  संशोधक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  जिसके  द्वारा  मणिपुर

 में  पहली  ही  दरों  को  स्थिर  रखा  गया  था  ।  वर्तमान  विधेयक  का  यह  उद्देश्य  है  कि  एक  तो  इन  दरों

 को
 मीट्रिक  मापों  के  अनुसार  कर  दिया  जाये  तथा  दूसरे  करों  को  उचित  रूप  में  बढ़ा  दिया  जाये

 ।

 पुर  में  झा साम
 की

 सभी  दरों  को  तुरन्त  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  क्षेत्र  प्राय  राज्यों
 की

 तुलना  में  पिछड़ा  gar  है  परन्तु  हम  धीरे  धीरे  ऐसा  करना  चाहते  हैं  शौर  ऐसा  करने  का  श्चिकार
 केन्द्रीय  सरकार  को  सौंप  दिया  है  ।

 वर्तमान  विधेयक  को  Fey  के  arene  प्रीमियम  का  ware  बना  कर  पेदा  किया

 गया  है  परन्तु  सुधार  हेतु  उसमें  कुछ  परिवर्तन कर  दिए  गए  हैं
 ।

 मैं  समझता  g  कि  area  में
 इतना

 कह  देना  पर्याप्त  है  प्रौर  मैं  विधेयक  में  को  सभा  में  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 ग  उपाध्यक्ष महोदय  यह  है  :

 मणिपुर  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मोटर  स्पिरिट  कौर  स्नेहक  तेलों  की  बिक्री  पर  कर

 लगाने  सम्बन्धी  विधि  को  समेकित  तथा  संशोधित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  खण्डों  पर  कोई  संशोधन  नहीं  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  इसलिए  सभी

 खण्डों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखा  जाता  है  :

 प्रशन यह  है  :

 खण्ड  २  से  ३७  विधेयक  का  अरग  बने  पी

 ene  अस्तिव
 हुआ

 मूल  sat  में
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 झर

 स्नेहक  तेलों  की

 बिक्री  विधेयक

 खण्ड  २  से  ३७  विधेयक  में  जोड़  दिए  गिए
 ।

 खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 श्री राज  बहादुर  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 fata  को  पारित  किया  जायें  ।''

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 शक  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 ।

 इस  के  गर चाट  लोक  सभा
 ७  LEE १६  अग्रहायण  १८८४  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 मिल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 (  ६  १९६२ )

 2
 |

 नला
 :

 L  2y  १८८४  )  ]

 विषय  qs

 ्रविम्लबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  LG5I—Gq

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  ने  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  में  मिट्टी  के  तेल  की

 कथित  भ्रनुचित  संग्रह  कौर  चोर-बाजारी  की  दौर  खान  कौर  ईंधन  मन्त्री

 का  ध्यान  दिलाया  |

 खान  कौर  इंधन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  हजरनवोस  )  ने  इस  बारे  में  एक

 वक्तव्य  दिया  |

 १८८६-८७ सभा  पटल
 पर  wa  गये  पत्र

 (१)  खाय  अपमिश्रण  रोक  १९४५४  की  धारा  २३

 की  उप-धारा  (२)  के  अन्तर्गत  दिनांक  २४  PERR

 की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४६४  में  प्रकाशित

 खाद्य  प्रमाण  रोक  संशोधन  )  PEER  की

 एक  प्रति ।

 (2)  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  BYE  के  खण्ड  (३)  के  अन्तर्गत  दिनांक

 २६  2EGR  की  अ्रधिसुचना  संख्या  जी०  एस०  सार ०

 BXey  की  एक  प्रति  जिसमें उक्त  अनुच्छेद  के  खण्ड  (१)  के

 अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किये  गये  दिनांक  ३०

 Ree i) \  के  संख्या  जी०  एस०  कार  १४१८  के  संशोधन

 प्रकाशित  गये  हैं  ।

 (3)  निम्नलिखित  ग्रघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  ——

 समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की  घारा  ४३  ख

 की  उप-घारा  (४)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  २४

 ERR  की  जी०  एस०  आकर  संख्याਂ  Quay  |

 समुद्र  सीमाशुल्क  अधिनियम  १८७८  की  धारा

 की  उपधारा  (४)  अर  केन्द्रीय  तथा

 नमक  १९४४  की  धारा  ३८  के  श्रन्तगत  सी  माशूक

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  प्रत्याशी

 2 Go  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 २४  RERR  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या

 Quay t

 सरकारी  बचत  प्रमाण-पत्र  अघिनियम  LENE  की  धारा  १२  की
 (¥)

 उप-धारा  (३)  के  अ्रन्तर्गत  डाक-घर  बचत  प्रमाण-पत्र

 ReIq



 ESE AC)

 पीठ विषय

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 १९६०  में  कुछ  अर  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  ats

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 |  )  दिनांक  १  १६६२ की  जी
 ०  एस०

 कार  संख्या

 VOUS |

 दिनांक  १  १९६२  की  जी०  एस०  अर ०

 सख्या  १४६१  |

 दिनांक  २१  नवम्बर  FEqR  को  जी०  एस०  ग्रा ०

 सख्या  १५६०  |

 (५)  लोक  ऋण  2e¥¥  की  धारा  २८  की  उप-धारा

 (३)  के  झन्तगंत  दिनांक  १०  PER  की  अधिसूचना

 संख्या  जी  ०  एस०  कार  PHok  में  प्रकाशित  लोक  ऋण

 संशोधन )  १९६२  की  एक प्रति  |

 राज्य  सभा  से  सन्देश  शक  e  2665.0

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  दी

 कि
 राज्य  सभा  अपनी  ३  28E2 Hl oH A की  बैठक  में

 सभा  द्वारा  २९  १९६२  को  पास  किये  गये  भाण्डागार

 निगम  PER  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो

 गई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  अपनी
 ४  PER  की  बैठक में  पूर्वी

 पंजाब  वैद्य  are  हकीम  संशोधन )  FeRR

 को  पास  कर  दिया  है  ।

 राज्य  सभा  हारा  पारित  रूप  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  १८८८

 सचिव  ने  पूर्वी  पंजाब  वैद्य  ate  हकीम  संशोधन )

 2ERR  को  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  सभा  पटल  पर  रखा  |

 मंत्री  द्वारा  त्रक्‍ंतव्य  e  १८८८-८६,

 गृह-कार्य  मन्त्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  न  ग्र  2ERR  नं  गोहाटी  में

 बुधवी  सिंह  नामक एक  व्यक्ति  को  कथित  जासूसी  के  लिये  गिरफ्तार  किय ेजाने

 प्र

 बाद  में  जमानत  पर  रिहा  किये  भाये  के  बारेमें

 एक

 वक्तव्य  दिया

 ।

 विधेयक  पारित  e  १८८६-९०

 (2)  श्रमजीवी  पत्रकार  (sister)  विधेयक  पर  विचार  करने  के

 पर भ्र्नेतर  चर्चा  समाप्त  हुई  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ठ्ठ  ।  खण्डवार

 विचार  के  परिचित  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  गया  ।

 (२)  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  तथा  योजना  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  ने०  रा०

 )  ने  प्रस्ताव  किया  कि  व्यक्तिगत  घाव

 कालीन  उपबंध )  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत



 दैनिक  संक्षेपिका 8235.0

 विषय  पृष्ठ a

 विधेयक
 )

 gat
 |

 खण्डवार  विचार  करने  के  च्  संशोधित  रूप
 पारित  किया  गया  ।

 (३)  परिवहन  तथा  सं  चार  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज

 ने  प्रस्ताव  किया  कि  मनीपुर  स्पिरिट  ate  की  बिक्री  )

 करारोपण  विधेयक  पर  विचार  किया  जीये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्डवार  विचार  के  ्  विधेयक  पारित  किया  गया  |

 ७  १९  ६२/१६  अ्रग्रहायण  १८८४  के  लिये  कार्यावलि

 (१)  भ्रापातकालीन  जोखिम  बीमा  विधेयक  श्र  (2)

 आपातकालीन  जोखिम  बीमा  विधेयक  पर

 विचार  अर  पारित  किया  जाना  तथा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 संकल्पों  पर  विचार  |

 GIPND  (0)  LS  (Ai)



 विषय-सची--जारी

 पह a

 श्री  बूटा  सिह
 PEVR-2

 PaV—-8s श्री  wat  fag

 श्री  मणियंगाडन  Fes

 १६१८ श्री  स०  मो०  बनर्जी

 श्री  बड़  PEWS—-RR

 डा०  | ह क  बना  PERV—-RR

 श्री  ail<a4  QERR

 AT  लाल  सराफ  PERV—-VI

 थी  मोहसिन  VERZ—VY

 खंड  Ras  शर १  -न

 संशोधित  रुप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  .  PERE—BY

 १६२६-३४ श्री  चे०  रा०

 मणिपुर  स्पिरिट  site  स्नेहिल  तलों  की  करारोपण

 थक  थि श्री  राज  बहादुर
 क ०६१७ ol

 e  PERV—RY

 दैनिक  सहायक  -देश
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 १९६२  प्रतिलिप्यधिकार  लोक-सभा  सचिवालय  प्राप्त ।

 लोक-सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी
 नियम

 के  नियम  ३७६  कौर  ३८२  के  ध्रन्तगंत  प्रकाशित  कौर

 भारत  सरकार  मई  दिल्‍ली  की  संसदीय  शाखा  में  मुद्रित  ।

 नन दल


